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 No.  18  Wednesday,  June  16,  1971,  Jyaistha  26,  1893  (Saka)

 प्रश्नों  के  सौखिक  उत्तर  ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 ता०  प्र०  संख्या

 S.  Q.  Nos.

 विषय  Subject
 पृष्ठ  |  Pages

 511  भारत  से  कइमीर  को  अलग  करने  के  Alleged  Statement  by  Sheikh  Abdullah

 re:  determination  to  secede  Kashmir
 बारे  में  दख  अब्दुल्ला  का  कथित

 from  India  1-3

 513  कच्छ  के  रन  की  सीमा  पर  गिरफ्तार  Pak  spies  arrested  on  border  of  Rann

 of  Kutch  3-5
 किये  गये  पाकिस्तानी  जासूस

 Replantation  of  Tea
 gardens

 5-8
 516  चाय  बागानों  में  चायरोपण

 Pension  to  former  revolutionaries  and
 517  भूतपूर्व  क्रान्तिकारियों  और  राजनीतिक

 8-12
 कैदियों  को  पेंशन

 political
 Prisoners

 Deterioration  in  quality  of  TAS  IFS 518  प्रशासन  सेवा|/भारतीय
 entrants  12-15

 सेवा  में  प्रवेश  करने  वालों  के  स्तर  में

 Modifications  in  Fourth  Plan  due  to 520  पुर्वी  पाकिस्तान  से  रणाधियों  के
 influx  of  Refugees  from  East  Pakistan

 मन
 के

 फलस्वरूप  चौथी  योजना  में

 परिवतन

 521  सूती  कपड़े  के  निर्यात  में  कमी  Decline  in  Textile  Exports  16-17

 Export  of  Cotton  Textiles  to  Britain, 524  अमरीका  और  रूस  को  सूती  कपड़े
 USA  and  Russia  17-19

 का  निर्यात

 528  विकसित  देशों  कीं  अधिमानात्मक  India’s  exports  under  preferential

 हार  योजना  के  अन्तगेंत  भारत  का  countries

 Treatment  scheme  of  Developed
 19-20

 निर्यात

 किसी  नाम  पर  अंकित  यह  +-  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  प्रइन  को  सभा  में  उस  सदस्य  ने

 वास्तव  में  पूछा  था  ।

 The  sign  -+  marked  above  the  name  of  a  Mamber  indicated  that  the  Question  was

 actually  asked  on  the  floor  of  the  House  by  him.



 प्रश्नों  के  लिखित  (sire)
 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS-(contd.)

 Subject विषय  पृष्ठ  /  Peges

 alo  To  संख्या

 S.  Q.  Nos.

 for 529  हरियाणा  और  हिमाचल  प्रदेश  Boundry  Commission  Punjab,

 Haryana  and  Himachal  Pradesh  20-21
 के  लिए  सीमा  आयोग

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 ता०  To  Feat

 S.  Q.  No.

 512  समाचारपत्रों  और  पत्रिकाओं  को  Allotment  of  Newsprint  to  Newspapers
 and  Periodicals  21-22

 बारी  कागज  का  आवंटन

 514  समाचारपत्रों  पर  का  प्रभाव  influence  of  foreign  money  on  News

 papers  22

 New  Fourmula  for  solution  of  Telen-
 515  तेलगांना  की  समस्या  के  समाधान  के  लिए

 gana  problem  22-2
 नया  सूत्र

 Streamlining  of  working  of  Tea  Board  23 $19  aa  ate  के  कार्यकरण
 को  सुचारू

 बनाना

 Agreement  between  Sovexport  and 522  सोवैक्सपोट  और  भारतीय  चलचित्र

 निर्यात  निगम  के  बीच

 भा

 रतीय  fecal
 IMPEC  for  Export  of  Indian  Films  23-24

 के  निर्यात  के  लिए  करार

 Financial  Assistance  to  Fitm  Finance 523  चलचित्र  वित्त  निगम  को  वित्तीय  सहायता
 Corporation  24

 525  उर्दू  के  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  लेखों  Communal  disharmony  due  to  writings

 के  कारण  साम्प्रदायिक  बेमनस्य
 in  Urdu  Papers  24-25

 526  भायात  नीति  Import  Policy  25

 527  केरल  के  नारियल  जटा  की  वस्तुओं  का  Exports  of  Coir  Goods  fiom  Kerala  25-26

 निर्यात

 530  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  का  आर्थिक  विकास  Economic  Development  of  Backward
 Regions  26-27

 531  बीकानेर  दिल्‍ली  ट्रंक  लाइन  Bikaner-Delhi  Trunk  Line  27-28

 532  नगरों  और  गांवों  में  मित्ति  समाचार  Introduction  of  wall  Newspapers  in
 Cities  and  Villages

 पत्र  आरम्भ  करना  28

 Inordinate  delay  in  Delivery  of  Postal 533  पश्चिम  बंगाल  में  आने  वाली  और  वहाँ

 से  जाने  वाली  डाक  के  वितरण  में
 Mails  in  and  from  West  Bengal  28-29

 भत्यधघिक  विलम्ब

 (  ii)



 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS-(contd.) प्रश्नों  के  लिखित  (sT<1)

 विषय  Subject
 पृष्ठ  |

 Pages

 ता०  प्र०  संख्या

 S.Q.  Nos.

 534  उत्तर  प्रदेश  से  मिजापुर  जिले  में  चीनी  Box  containing  Chinese  Literature  etc,
 found  in  Mirzapur  District  (Uttar

 साहित्य  आदि  से  भरा  पाया  गया  29
 बकसा

 Pradesh)

 Statehood  for  Tripura  and  Manipur  29 535  त्रिपुरा  और  मणिपुर  को  पुर्ण  राज्य  का

 दर्जा  दिया  जाना

 536  सरकारी  सेवा  में  भर्ती  के  लिये  Reservation  for  Scheduled  Castes/
 Scheduled  Tribes  for  recruitment  to

 सुचित  जातियों  /  अनुसुचित  आदिम  Government  Service  30
 जातियों  के  लिये  आरक्षण

 537  दिल्‍ली  में  स्थल  पत्तन  की  स्थापना  Setting  up  of  Dry  Port  in  Delhi  30

 538  तिरुपति  में  आकाशवाणी  केन्द्र  AIR  Station  at  Tirupati  30-31

 539  योजना  आयोग  और  राज्य  योजना  Relationship  between  Planning
 31 निकायों  में  पारस्परिक  सम्बन्ध

 mission  and  State  Planning  Bodies

 श्रता०  प्र०  azar

 0,  No.

 Harijan’s  houses  burnt  in  Mysore 2252  मैसुर  जिले  में  हरिजनों  के  घरों  का
 31-32 जलाया  जाना

 District

 Distruction  of  statue  of  Dr.  B.  R. 2253  हुमनाबादल  मैसुर  राज्य  में  डा०  बी०
 32 आर  ०  अम्बेडकर  की  प्रतिमा  का

 Ambedkar  in  Humnabad  (Mysore)

 नष्ट  किया  जाना

 2254  केले  काਂ  नियात  Export  of  Bananas  33

 2255  विद्येष  स्टेनलेस  स्टील  के  लिये  मध्यप्रदेश  Grant  of  Import  Licence  to  Madhya
 Pradesh  Government  for  special सरकार  को  आयात  लाइसेंस  का
 stainless  steel  33

 दिया  जाना

 2256  आमों  के  नियात  में  कमी  Decline  in  export  of  Mangoes  33

 Developing  of  space  satellite  by  India  33-34 2257  भारत  द्वारा  अन्तरिक्ष  उपग्रह  का  विकास

 2258  रूस  और  अमरीका  द्वारा  भूमिगत  Underground  Nuclear  Tests  by  USSR

 and  USA  34-35
 माणु  परीक्षण

 Permission  to  Madhya  Pradesh  Govern- 2259  मध्यप्रदेश  सरकार  को  नियात  और

 आयात  व्यापार  के  लिये  विदेशों  से
 ment  for  direct  talks  with  foreign
 countries  for  export  and  import

 सीघे  बातचीत  करने  की  अनुमति  trade  35

 (iii)



 प्रश्नों  के  लिखित  WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS-(contd.)

 Subject विषय  पृष्ठ  /
 Pages

 शता ०  To  Feat

 S.  Q.  Nos,

 2260  मध्यप्रदेश  में  सरकारी  उपक्रमों  की  Setting  up  of  public  Undertakings  in

 M.  P.  35

 स्थापना

 2261  Telephone  Advisory  Committee  35-36 टेलीफोन  सलाहकार  समिति

 2262  गुजरात  में  काडी  दुर्गी  काटन  मिल्स  का  Closure  of  Kadi  Durga  Cotton  Mills

 in  Gujarat  36-37
 बन्द  किया  जाना

 2263  Alleged  Violation  of  provisions  of  Press
 प्रेस  और  पुस्तक  रजिस्ट्रेशन  अधिनियम

 and  Registration  of  Books  Act  37
 के  उपबन्धों  का  कथित  उल्लंघन

 Range  of  Delhi  T.  V.  37-38
 2264  दिल्‍ली  टेलीविजन  काਂ  प्रसारण  क्षेत्र

 2265  दिल्‍ली  टेलीविजन  पर  फिल्‍मी  कलाकारों  Film  on  Delhi  T.  V.  38

 के  साथ  साक्षात्कार

 2266  Setting  up  of  an  Atomic  Energy  Plant पंजाब  में  परमाणु  ऊजा  कारखाने  की
 in  Punjab

 स्थापना  39.0  ,.

 2267  Appointment  of  President  of  NDMC  39 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  के  अध्यक्ष  की

 नियुक्ति

 2268  Per  capita  Income  in  Bihar  39-40 बिहार  में  प्रतिव्यक्ति  आय

 2270  काजू  उद्योग  के  बारे  में  केरल  का  All  Party  Delegation  from  Kerala  Re:

 Cashew  Industry.  40-41
 दलीय  प्रतिनिधि  मण्डल

 2271  Assistance  by  trade  Development  Auth- व्यापार  विकास  प्राधिकरण  द्वारा
 ority  to  Small  Scale  Industries  for

 उद्योगों  को  नियात  हेतु  सहायता  Exports  41

 2272  1965  के  भारत  पाकिस्तान  संघर्ष  में  Property  seized  during  Indo-Pak.  Con-

 flict,  1965  41-43 में  जब्त  की  गई  सम्पत्ति

 2273  बनारस  हिन्दू  farafaaray  के  विद्यार्थी  Alleged  political  conspiracy  behind

 murder  of  President  of  Students संघ  के  अध्यक्ष  की  हत्या  के  पीछे
 Union  of  Benaras  Hindu  University  43-44

 कथित  राजनीतिक  षड़यंत्र

 2274  नक्सलपंथियों  की  गतिविधियों  में  दिल्‍ली  Delhi  University  teachers
 involved

 in

 Naxalite  activities
 ij

 44 विश्वविद्यालय  के  अध्यापकों  का  हाथ

 2275  कोलम्बिया  ब्राडकास्टिंग  कारपोरेशन  के  Action  against  correspondent  of  Co-

 lumbia
 Broadcasting  Corroration  44 संवाददाता  के  विरुद्ध  कार्यवाही

 (iv)



 प्रश्नों  के  लिखित  )
 WRITTEN  ANSWERS  TO

 विषय  Subject
 पृष्ठ  |

 Pages

 रता  ०  Jo  संख्या

 U.S.  Q.  Nos.

 Exemption  of  age  limit  for  Govern 2276  रोजगार  कायालयों  में  रजिस्टडे
 ment  Service  for  Candidates  re-

 वारों  को  सरकारी  सेवा  में  आने  के
 gistered  with  Employment  Exchanges  44-45

 लिये  आयु  सीमा  की  छूट

 Unemployment  due  to  closure  of
 2277  केरल  में  काजू  तैयार  करने  वाले

 Cashew  Processing  Factories  in

 45846 खानों  के  बन्द  हो  जाने  के  कारण  Kerala

 बेरोजगारी

 46
 2278  पटसन  का  अनुमानित  उत्पादन  Estimate  of  Production  of  Jute

 Dainik  Basumati,  Calcutta  46
 2279  दैनिक  कलकत्ता

 Unemployed  Engineers  46-47 2280  बेरोजगार  इंजीनियर

 47-48 2281  ब्रिटेन  को  कपड़े  का  Export:of  Texiiles  to  U.  K.

 t
 2282  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  राजस्थान  Allocation  for  Rajasthan  during

 Fourth  Plan  48
 के  लिये  घन  का  नियतन

 2283  त्रिवेन्द्रम  में  विदेशी  मुद्रा  के  घोटाले  का  Unearthing  of  foreign  exchange  rackets
 in  Trivandurm  48

 पता  लगाया  जाना

 Gross  National  Production  48 2284  कुल  राष्ट्रीय  उत्पादन

 49-50 2285  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्यों  को  सहायता
 Central  Aseiance  to  States

 Per  Capita  Development
 Expenditure 2286  राज्यों  में

 प्रति
 व्यक्ति  विकास  व्यय

 in  States  50-51

 2287  चौथी  योजना  के  दौरान  पिछड़े  राज्यों  Grants  to  Backward  States  during
 Fourth  Plan  31

 को  सहायता

 Assistance  for  Building  Haryan’s  Capital  52.0
 2288  हरियाना  की  राजधानी  के  निर्माण  हेतु

 सहायता

 2289  यूरोपीय  साझा  बाजार  में  ब्रिटेन  का  Safeguarding  of  India’s  Commercial

 interests  consequent  ‘on  Britain’s
 प्रवेश  करने  के  परिणाम  स्वरूप  भारत

 entry  into  ECM  52.0

 के  वाणिज्यिक  हितों  की  रक्षा

 Export  Business  through  offices  attach-
 2290  विदेशों  में  भारतीय  दूतावासों  से  सम्बद्ध

 ed  to  Indian  Embassies  in  Foreign
 कार्यालयों  के  माध्यम  से  निर्यात  52-53 Countries

 व्यापार

 2291  इंजीनिर्यारग  उद्योग  में  किस्म  विकास  Suggestion  by  Indian  Statistical  Institute

 for  Creating  a  Quality
 निधि  बनाने  हेतु  भारतीय  सांख्य  कीय  ment  Fund  in  Engineering  Industry  53

 संस्थान  का  सुझाव

 (v)



 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTION$S-(contd.) प्रश्नों  के  लिखित  (srt)

 विषय  Subject
 पृष्ठ  |

 Pages

 श्रता ०  To  Teak

 U.  S.  Q.  Nos.

 Supply  of  cotton  yarn  to  Manipuri 2292  मनीपुर  के  हथकरथा  बुनकरों  को  सुती
 Handloom  Weavers  54

 धागे  की  सप्लाई

 2293  पटसन  उद्योग  की  स्थिति  का  अध्ययन  Appointment  of  Counsellor  to  study
 54.0

 करने  के  लिये  परामर्शदाता  की
 Condition  of  Jute  Industry

 नियुक्ति

 2294  कपड़ा  उद्योग  द्वारा  नियंत्रित  कपड़े  का  Production  of  controlled  cloth  by

 textile  industry  54-55
 उत्पादन

 Grant  of  licences  to  foreign  companies 2295  टेलीविजन  सेटों  के  निर्माण  हेतु  विदेशी
 for  manufacture  of  TV  sets  55-56

 कम्पनियों  को  लाइसेंस  दिये  जाना

 2296  केरल  स्थित  मिलों  को  रुई  की  सप्लाई  Supply  of  cotton  to  mills  in  Kerala  56.0

 56-57 2297
 कम्प्यूटरों

 के  सम्बन्ध  में  संयुक्त  राष्ट्र
 UN  Survey  re:  computers

 सवक्षण

 2298  पदिचमी  बंगाल  में  पटसन  कारखानों  के  Applications  for  expansion  and  exten-

 sion  of  Jute  factories  पी  West
 विस्तार  हेतु  आवेदन  पत्र

 Bengal  37

 2299  कम्प्यूटरों  के  प्रयोग  के  परिणामस्वरूप  Services  of  employees  dispensed  with

 57-58
 काम  से  हटाये  गये  कर्मचारी

 due  to  introduction  of  computers

 2300  सोमासुन्दरा  कोयम्बतूर  को  Taking  over  Somasundara  Mills,

 Coimbatore  58-59
 अधिकार  में  लेना

 59 2301  लद्दाख  के  बारे  में  जनगणना  के  आंकड़े
 Census  data  about  Ladakh

 60 2302  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  के  Export  of  iron  ore  through  MMTC

 माध्यम  से  लोह  अयस्क  का  निर्यात

 Committee  on  production  of  controlled 2303  नियंत्रित  किस्मों  के  कपड़े  के  उत्पादन  के
 60-62

 बारे  में  समिति
 varieties  of  cloth

 2304  राजस्थान  के  विधान  सभा  सदस्य  श्री  Alleged  assistance  rendered  to  Pak

 अब्दुल  हादी  द्वारा  पाकिस्तानी  सेना
 army  and  Mujahids  by  Shri  Abdul

 Hadi,  Rajasthan  MLA  62
 और  मुजाहिदों  को  कथित  सहायता

 देना

 2305  रेलवे  के  उपकरणों  को  सप्लाई  के  लिये  Orders  from  abroad  for  supply  of

 Railway  equipment  62
 विदेशों  से  प्राप्त  क्रयादेश

 (  vi-)
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 Pak.  Nationals  visiting  Jammu  and
 2306  वैध  पारपत्रों  द्वारा  जम्मू  तथा  कास्मीर

 Kashmir  State  on  valid  Passports  62-63
 राज्य  में  आने  वाले  पाकिस्तानी

 राष्ट्रिक

 2307  केन्द्रीय  सरकार  के  सरकारी  कायें  में  Use  of  Hindi  in  official  work  of  Central

 Government  63
 हिन्दी  का  प्रयोग

 2308  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  निर्यात  की  Exports  through  51:  meeting  stiff

 competition  abroad  63-65
 जाने  वाली  वस्तुओं  के  व्यापार  में

 विदेशों  से  कड़ी  प्रतिस्पर्धा

 65-66 2309  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  आयात  Imports  through  STC

 2310  चाय  काजू  और  कपड़े  का  निर्यात  Export  of  Tea,  Coffee,  Cashewnuts  and

 Textiles  66

 2311  मणिपुरी  हथकरघा  उत्पादकों  का  निर्यात  Export  of  Manipur  Handloom  67

 Demand  for  a  Regional  Committee 2312  त्रिपुरा  के  आदिवासी क्षेत्र  में  एक  क्षेत्रीय
 in  Tribal  belt  of  Tripura  67

 समिति  की  स्थापना  की  मांग

 2313  टेलीविजन  सेटों  का  उत्पादन  और  Production  and  demand  of  T.  V.  Sets  67-68

 उनकी  मांग

 2314  भारत  में  टेलीविजन  सेटों  की  संख्या  Number  of  TV  sets  in  India  68

 Recruitment  to  Central  Reserve  Police  68-69 2315  केन्द्रीय  आरक्षित  पुलिस  में  भर्ती

 Indo-German  Cooperation  in  peaceful 2316  परमाणु  ऊर्जा  के  शान्तिपूर्ण  उपयोगों  हेतु
 uses  of  Atomic  Energy  69

 भारत-जमेन  सहयोग

 Meeting  of  Representatives  of  Jute 2317  जूट  उद्योग  के  प्रतिनिधियों  और  विदेश
 Industry  and  Foreign  Trade  officials  69-70

 व्यापार  से  सम्बद्ध  अधिकारियों  की

 बैठक

 2318  थाईलैण्ड  से  पटसन  का  क्रय  Purchase  of  Jute  from  Thailand  70-71

 Export  of  pepper  under  Manila  Pact  71 2319  मनीला  सन्धि  के  अन्तरगत  काली  faa

 का  निर्यात

 2320  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय
 ०

 )
 Introduction  of  Generalised  System  of

 preferences  by  EEC  71-72
 द्वारा  प्राथमिकताओं  की  सामान्य

 प्रणाली  को  लागू  करना

 Murder  of  Shri  Hemantha  Kumar  Basu  72 2321  हेमन्तकुमार  बसु  की  हत्या

 (vii)
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 2322  केरल  में  काजू  उद्योग  की  समस्याओं  का  Team  from  Centre  to  study  Cashew

 Industry  in  Kerala  72-73
 अध्ययन  करने  के  लिये  केन्द्र  से  एक

 दल  का  जाना

 2323
 साम्प्रदायिक  दंगों  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  Special  Courts  for  summary  tials  in

 areas  affected  by.
 communal

 trouble  73
 संक्षिप्त  विचारण  ट्रायल  )

 करने  के  लिये  विशिष्ट  न्यायालय

 Branch  Post  offices  in  Garhwal  (U.P.)  73-74 '2324  गढ़वाल  (  उत्तर  प्रदेश  )  में  शाखा  डाकघर

 2325  कोटद्वार  और  पौड़ी  का  दिल्‍ली  भर  Connection  of  Kotdwar  and  Pauri  with

 लखनऊ  से  सीधा  टेलीफोन  सम्पकं
 Delhi  and  Lucknow  by  direct

 telephone  link  74

 2326  आकाशवाणी  के  कालीकट  केन्द्र  से  होने  Frequent  stoppage  of  broadcastings
 from  Celicut  All  India  Radio  Station  74

 वाले  प्रसारणों  का  बार-बार  रुकना

 2327  अल्पसंख्यकों  की  शिकायतों  की  जांच  Setting  up  of  a  Vigilance  Commission
 to  look  into  complaints  of  minorities  74-75

 करने  के  लिये  सतरकंता  आयोग  की

 स्थापना

 Recruitment  of  Scheduled  Castes  and 2328.0  अनुसुचित  जातियों  अनुसुचित
 Scheduled  Tribes  75-76

 आदि
 देम

 जातियों  के  उम्मीदवारों  की

 wat

 76
 “2329

 कोटा  में  रेडियो  स्टेशन  Radio  Station  at  Kotah

 2330  सरकारी  अधिकारियों  और  कमंचारियों  Inquiries  by  CBI  against  Government

 76-77
 के  विरुद्ध  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  officers  and  employees

 की  गई  जांच

 2331  राजस्थान  में  टेलीविजन  केन्द्र  T,  V.  Stations  in  Rajasthan  77

 2332  जाओरा  में  200  एस०ए०एक्स०  क्षमता  Instalation  of  200  SAX  capacily
 Machine  at  Jaora  77

 वाली  मशीन  का  लगाया  जाना

 2333  रतलाम  जिले  में  Opening  of  Telephone  Exchanges  in

 Ratlam  District  (M.  P.)  78
 फोन  केन्द्रों  का  खोला  जाना

 Accommodation  for  posts  and  Tele- 2334  मन्दसौर  और  रतलाम  जिलों
 graph  Offices  and  Telephone  Ex-

 प्रदेश  )  में  डाक  और  तार  घरों  और  changes  Mandsaur  and  Ratlam

 टेलीफोन  एक्सचेंजों  के  लिये  स्थान  Districts  (Madhya  Pradesh)  78-79

 23535  मध्य  प्रदेश  में  प्रयोगात्मक  डाक  घर  Experimental  Post  Offices  in  Madhya
 Pradesh  79-80

 Government  advertisements  to  News- 2336  समाचार  पत्रों  को  सरकारी  विज्ञापन  देना
 paper  80

 (  viii)



 प्रश्नों  के  लिखित  WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS-(contd.)

 विषय  Subject  ques  |
 Pages

 झ्ता०  प्र०  सख्या

 U.  Q  Nos

 2337  विश्व  निर्यात  व्यापार  में  भारत  का  भाग  India’s  share  in  World  Export  Trade  80-82

 Central  Industrial  Security  Force  82 2338  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल

 2339  पाकिस्तान  रेडियो  के  ढाका  द्वारा  Dacca  Station  of  Pakistan  Radio  Jam-

 ming  of  AIR  Broadcast  82-83
 आकाशवाणी  के  प्रसारणों  में  बाघा

 डाला  जाना

 2340  देवनागरी  लिपि  में  दिये  जाने  वाले  तारों  Late  transmissions  of
 Telegrams  given

 का  विलम्ब  से  भेजाਂ  जाना
 in  Devanagari  Script  83

 2341  राज्य  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  ली  जाने  English  not  treated  as  a  compulsory

 वाली  प्रतियोगी  परिक्षाओं  में  अंग्रेजी
 Subject  in  competitives  examinations

 conudcted  by  State  Public  Service

 को  अनिवायें  विषय  के  रूप  में  नहीं  Commissions  83-84

 मानना

 2342  विदेशों  द्वारा  खरीदी  गई  भारतीय  Indian  Films  purchased  by  foreign
 countries  84-85

 फ़िल्में

 2343  टेलीफोन  के  साथ  साकेट  भौर  Rentals  for  plug,  socket  and  extra  cord

 with  Telephones  85-86
 अतिरिक्त  डोरी  का  किराया

 2344  गलत  टेलीफोन  बिल  Wrong  telephone  bills  86

 Telephone  exchange  at  Bara  Chakia  86-87 2345  बड़ा  चकिया  में  टेलीफोन  एक्सचेंज

 2346  चम्पारन  जिले  में  दाखा  Upgradation  of  branch  post  offices  in

 Champaran  District  (Bihar)  87
 घरों  का  दर्जा  बढ़ाया  जाना

 2347  पूर्वी  बंगाल  के  रेडियो  स्टेशनों  के  Utilisation  of  Services  of  evacuee

 artistes  and  others  of  East-Bengal
 पित  स्टाफ  आर्टस्टों  और  अन्य  Radio  Station  87

 व्यक्यिं  की  सेवाओं  का  उपयोग

 88
 2348  उत्तर  प्रदेश  में  प्रति  व्यक्ति  आय  Per  capita  income  in  Uttar  Pradesh

 2349  पश्चिम  बंगाल  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  Opening  of  new  Post  Offices  (EDBO)
 in  rural  areas  of  West  Bengal  88-89

 नये  डाक  घर  विभागीय

 शाखा  का  खोला  जाना

 Telephone  connections  in  Sehor  Dis-
 2350  सेहोर  (  मध्य  में  टेलीफोन

 89 trict  (Madhya  Pradesh)

 कनेक्शन

 2351  पाकिस्तानी  सैनिकों  द्वारा  अगरतला  के  Pak  ‘shelling  on  Joynagar-Ramnagar

 area  of  Agartala  89-90

 जयनगर-रामनगर  क्षेत्र  में  गोलाबारी

 (ix  )
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 2352  डाक  तथा  are  faara  के  etfaat  तथा  Pattern  of  uniforms  for  postmen  and
 of  P  &  T

 श्रेणी  के  कर्मचारियों  की  वर्दियों
 Class  IV  employees
 Department  90

 का  नमूना

 2353  पुरी  डिवीजन  के  डाकियों  तथा  अन्य  Housing  accommodation  for
 and  Class  IV  employees  ‘in  Puri

 चतुर्थ  श्रेणी  के  कमंचारियों  के  लिये  Division  90-91

 अनुपयुक्त  आवास

 2354  डाकियों  और  चतुथे  श्रेणी  के  कमंचारियों  Cycle  allowance  to  Postmen
 and  हन IV  employees  91

 को  साईकिल  भत्ता

 2355  दिल्‍ली  के  सिविल  रक्षा  निदेशांलय  और  Recruitment  of  Ex-army.  officials  in

 Directorate  of  Civil  Defence  and
 होम  गाडेस  में  भूतपूर्व  सैनिक  Home  Guards,  Dethi  91

 कारियों  की  भर्ती

 2356  बहराइच  स्थित  टेलीफोन  केन्द्र  का  Unsatisfactory  working  of
 Telephone

 TARAS  कार्यकरण
 Exchange  at  Bahraich  -  92

 Pending  applications  for  Telephone 2357  बहराइच  में  टेलीफोन  कनेक्शन  के  लिये

 लम्बित  आवेदन  पत्र
 connections  at  Baharich

 2358  चौथी  योजना  में  केरल  को  वित्तीय  Financial  assistance  to  Kerala  during
 Fourth  Plan  92

 सहायता

 Indians  killed  as  a  reasult  of  Pak  shel- 2359  प्चिम  बंगाल  के  २४  परगना  जिले  में
 ling  in  24  pargans  District  (West-

 पाकिस्तान  द्वारा  गोली  चलाये  जाने
 Bengal)  93-94

 के  परिणामस्वरूप  मारे  गये  भारत

 वासी

 2360  केरल  में  किराये  के  भवनों  में  डाक  तथा  Posts  and  Telegraphs  offices  in  rented

 buildings  in  Kerala  94
 तारघर  के  कार्यालय

 Demand  for  Indian  Green  tea  aboard  94-95 2361  भारतीय  हरी  चाय  की  मांग

 2363  आकाशवाणी  के  संवाददाताओं  की  विदेशों  Appointment  of  AIR  correspondents
 abroad  95

 में  नियक्ति

 National  awards  for  Films  96 2365  चलचित्रों  को  राष्ट्रीय  पुरस्कार

 Scheduled  Caste/Scheduled  Tribe  Class 2366  प्रतिनियुक्ति  पर  गये  अनुसूचित  जाति|
 III  Officers  on  deputation  9€697

 अनुसूचित  जन  जाति  के  श्रेणी  | है है ह  के

 अधिकारी

 (x)
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 Registration  of  Pakistani  citizens  in 2367  पद्चिमी  बंगाल  में  पाकिस्तानी  नागरिकों

 का  पंजीकरण
 West  Bengal  97

 2368  वेघ  पारपत्रों  सहित  महाराष्ट्र  में  आये  Visit  by  Pakistan.  Nationals  to  Maha-
 rashtra  on  Valid  passports  97-98

 पाकिस्तानी  राष्टजनों  की  यात्रा

 2369  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  के  निर्धारण  के  लिये  Criteria  for  determining  backward  areas  98

 कसौटी  प
 ि

 2370  निजी  थैलियों  के  cet
 भूतपूर्व

 शासकों  Negotiations  with  former  rulers  oni.  =
 issue  of  privy  purses  ve

 पर. यस ा
 98-99

 के  साथ  बातचीत  क्  se  ध्

 2371  विदेशी  व्यक्तियों  सम्बन्धी  अधिनियम  के  Persons  under  custody  or  on  bail  under
 the  Foreigner’s  Act.  99

 अधीन  हिरासत  में  लिये  अथवा

 जमानत  पर  छोड़े  गये  व्यक्ति

 2372  चलचित्र  वित्त  निगम  को  दी  गई  राशि  Utilisation  of  amount  advanced  to  Film

 Finance  Corporation  99-100
 का  उपयोग

 2373  रजिस्टडे  पत्रों  तथा  पासंलों  से  डिमांड  Removal  of  Demand  Notes  ete:  from

 registered  letters  and  parcels  100
 नोटों  आदि  का  निकाल  लिया  जाना

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  Calling  Attention  to,  Matter  of  Urgent
 Public  Importance  100-104

 ओर  ध्यान  दिलाना

 केरल  के  समद्रतटवर्ती  क्षेत्र  में  समद्र  से  Erosion  of  Kerala  coastal  belt  100-104

 afa

 श्री  सी०  के०  चन्द्रप्पन  Shri  K.  Chandrappan
 ्य  FTE

 Dr.  L.  Rao डा०  के०  एल०  राव

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र  Papers  jaid  on  the  Table  105-106

 पंजाब  आदि  के  बारे  में  अनच्छेद  356  Proclamation  under  Article  356  in  Réle-
 tion  to  Panjab  Etc  106-107

 के  अन्तंगत  उदघोषणा

 सभा  aay  Message  from  Rajya  Sabha  107

 गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  Committee  on  Private  Members’  Bills
 and  Resolutions—Second  Report  108 संकल्पों  सम्बन्धी  समिति-दूसरा

 प्रतिवेदन

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसुचित
 Motion  re.  Constitution  of  Committee

 जातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति
 on  the  Welfare  of  Scdeduled  Castes
 and  Scheduled  Tribes  108-111

 के  गठन  के  बारे  में  प्रस्ताव

 (  xk  )
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 संसद  अधिकारियों  के  सम्बलों  और  भत्तों  Salaries  and  Allowances  of  officers  of

 Parliament  (Amendment)  Bill
 से  सम्बन्धित  विधेयक  112-114

 विचार  करने  का  प्रस्ताव  Motion  to  consider

 Shri  Raj  Bahadur श्री  राज  बहादुर

 खंड  २,  ३,  और  1  Clauses  2,  3  and  1

 पारित  करने  का  प्रस्ताव  Motion  to  pass

 Shri  Jyotirmoy  Bosu श्री  ज्योतिमय  बसु

 आन्तरिक  सुरक्षा  बनाये  रखना  आध्यादेश  के  बारे  Statutory  Resolution  re  Maintenance
 of  Internal  Security  Ordinance  and

 में  सांविधिक  संकल्प  और  आन्तरिक  सुरक्षा  बनाये  Maintenance  of  Internal  Security
 Bill  115-136

 विचार  करने  का  प्रस्ताव  Motion  to  consider

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी

 Shri  K.  C.  Pant श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त

 श्री  ज्योतिमेंय  बसु
 Shri  Jyotirmoy  Bosu

 Shri  N,  Misra श्री  एस०  एन०  fay

 Dr.  Ranen  Sen डा०  रानेन  सेन

 श्री  राम  सहाय  पांडे  Shri  R.  Pandey

 Shri  Piloo  Mody श्री  पीलु  मोदी

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी
 Shri  Priya  Ranjan  Das  Munsi

 Shri  Murasoli  Maran श्री  मुरासोली  मारन

 Half-an-Hour  Discussion  128-136 आधे  घंटे  की  चर्चा

 Influx  of  Refugees  from  East  Bengal पूर्वी  बंगाल  से  शरणार्थियों  का  भारी

 संख्या  में  आना

 Shri  Samar  Guha श्री  समर  गुह

 Shri  Balgovind  Verma श्री  बाल  गोविन्द  वर्मा

 (xii)
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 The  Lok
 Sabha
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 at  Eleven  of  the

 Clack

 महोदय  पीठासीन  हुए

 [  Mr.  SPEAKER  IN  THE  CHAIR

 yet  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Alleged  Statement  by  Sheikh  Abdullah  Re.
 Determinstion

 to  Secede  Kashmir
 from

 India

 *511.  Shri  Nathuram  Ahirwar:

 Shri  ChandrikaPrasad:

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  statement  made  by  Sheikh

 Abdullah  regarding  his  determination  to  secede  Kashmir  from  India  as  reported  in  the

 Daily  Hindustan  dated  the  10th  May,  1971;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto  and  the  steps  being  taken  by  Govern-
 ment  to  check  such  anti-national  activities  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  K.
 Pant):  {a)

 Govern-
 ment  have  seen  the  news  report.

 (b)  Government  consider  the  reported  speech  as  wholly  misconceived  and  ill-advised.

 Government  have  taken,  and  will  take,  action  under  the  law  as  and  when  necessary,
 to  defeat  any  activity  aimed  at  undermining  the  integrity  of  the  country.



 Otal  Answets  June  16,  1971
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 Shri  Chandrika  Prasad:  The  whole  setup  of  Plebiscite  front  has  been  declared

 unconstitutional  and  its  members  have  been  debarred  from  delivering  speeches  and  their  move-

 ments  have  been  restricted.  The  Court  is  of  the  view  that  the  actions  of  Sheikh  Abdullah

 and  his  associates  are  anti-national.  I  would  like  ‘to  know,  whether  Government  of  India

 propose  to  take  strong  action  on  the  basis  of  court’s  views?

 Shri  K.  C.  Pant:  The  organization  has  been  declared  unconstitutional.  What  more

 strong  action  is  possible  ?

 Shri  Chandrika  Prasad:  The  court  has  agreed  that  these  people  are  engaged  in  anti-

 national  activities  but  the  Government  has  enhanced  their  allowance  from  Rs.  1000  to  Rs.

 1200/-  and  has  provided  with  housing  facilities.  I  would  like  to  know  whether  the  Govern-

 ment  would  issue  orders  to  withdraw  these  facilities.

 Shri  K.  Pant:  The  Government  of  India  has  any  increase.  This  has

 been  done  by  the  Government  of  Jammu  and  Kashmir  as  the  subject  comes  under  their

 Jurisdiction.  As  regards  housing  facilities  no  further  concessions  have  been  allowed.  They

 are  still  occuping  their  earlier  accomodations  and  paying  rent  as  well  25.0  electricity

 and  water  charges.  It  can  not  be  denied  that  they  are  paying  rent  at  concessional  rates.

 श्री  एस०  ए०  क्या  सरकार  को  शंख  अब्दुल्ला
 के  उस  वक्तव्य  के  बारे  में  पता  है

 जिसमें  उन्होंने  कहा  है  कि  भारते  उनकी  मातृभूमि  उनका  पहला  काय  इस  बात  की  ओर  ध्यान

 देना  होगा--कि  उनके  तथा  उनके  दल  के  कार्यों  से  भारत  की  पर  कोई  आंच  तो  नहीं  आती

 ¢——at  दृष्टि  से  भारत  उनकी  स्थिति  को  स्पष्ट  करेगी  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  विधि  विरुद्ध  गतिविधियां  अधिनियम  कसन  होना  शब्दों  की  व्याख्या

 निम्नलिखित  शब्दों  में  की  गयी  है  ।

 से  भारतीय  क्षेत्र  के  किसी  भाग  के  अलग  होने  में  यह  निश्चय  करने  के  लिए  किया

 जाने  वालां  कोई  दावा  कि  क्या  बह  भाग  भारतीय  क्षेत्र  का  भाग  रहेगा  अथवा  भी  सम्मिलित  है  पै

 इस  संदमे  में  इस  तथ्य  से  सम्बन्धित  कोई  भी  कि  देश  के  एक  भाग  के  अधिनियम  का

 अभी  निश्चय  किया  जाना  अलग  होने  शब्दों  की  व्याख्या  के  अन्तगंत  आ  जाता  है  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vabjpayee:  Has  the  attention  of  the  Government  been  drawn  towards
 the  statement  made  by  Sheikh  Abdullah  in  which  he  has  refused  to  condemn  the  atrocities
 and  Genocide  Committed  by  Pakistani  army  in  East  Bengal  ?  Is  it  also  a  fact,  that  Shri

 Sheikh  Abdullah  was  present  ina  meeting  of  Muslim  Mushawarat  which  had  refused  to

 condemn  the  atrocities  having  committed  in  East-Bengal?

 Shri  K.  Pant:  This  does  not  arise  out  of  it,  but  it  is  a  fact  that  Sheikh  Abdullah
 was  present  there.  He  participated  in  Mushawarat  meeting.  But  he  has  said  so  many  things.
 The  news  of  one  of  his  interviews  has  also  appeared  in  newspapers.  ह है |  his  interview  at

 Hyderabad,  he  has  said  certain  things,  which  we  do  not  like.  But  there  he  has  also  said  that
 Pakistan  is  not  doing  a  right  thing  in  East  Bengal,  he  has,  thus  said  about  both.

 Shri  K.C.  Vikal:  Has  his  attention  been  invited  to  the  news  report  that  the  Kashmir
 Government  has  asked  about  the  removal  of  ban  imposed  on  Sheikh  Abdullah  and  his
 colleagues  ?
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 मोखिक  उत्तर 26  1893  (a)

 Mr.  Speaker  You  have  gone  deep  into  the  matter,  the  question  relates  to  the
 statement  appeared  in  Hindustan,  a  daily  newspaper

 Shri  R.  C.  Vikal  The  statement  appeared  on  behalf  the  Kashmir  Government

 Shri  A.  Hashim:  There  is  no  such  statement,  they  do  not  want  to  lift  the  ban

 Shri  R.  C.  Vikal:  Let  the  Government  or  the  Kashmir  Government  emphatically  say

 that  they  are  not  going  to  remove  the  ban.  So  for  as  my  knowledge  goes  such  a  state-

 ment  has  appeared.  Let  the  Government  deny  that  they  had  not  seen  such  a
 51821. |

 Mr.  Speaker:  The  Minister  has  already  replied  regarding  the  statement  appeared  in

 Hindustan,  a  daily  newspaper.

 c  Shri  R.  C.  Vikal  What  Tam  saying  this  has  also  appeared  in  ‘Hindustan  It  has

 appeared  on  behalf  of  the  Kashmir  Government

 Mr.  Speaker  The  question  relates  to  the  statement,  that  appeared  on  10th  May

 भी  तरूण  क्या  दोख  अब्दुल्ला  के  उस  कथित  वक्तव्य  जो  दैनिक  हिन्दुस्तान  में

 छपा  किसी  कानून  का  उल्लंघन  हुआ  यदि  ऐसा  हुआ  तो  अब  तक  कोई  कायेवाही  कयों  नहीं

 की  गयी

 थी  कृष्णचन्द्र  पन्त  यह  केवल  कानून  का  प्रइन  ही  नहीं  बल्कि  ऐसे  मामलों  में

 कायेवाही  करनी  कब  करनी  है  और  किस  प्रकार  करनी  इन  सब  बातों  के  लिये  एक  अन्तिम

 frig  करना  होता  है  ।

 कच्छ  के  रन  को  सीमा  पर  गिरफ्तार  किये  गये  पाकिस्तानी  जासुस

 *513,  श्री  पी०  गंगादेव

 थ्री  निहार  लास्कर

 क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि

 क्या  8  1971  को  कच्छ  के  रन  की  सीमा  पर  दिहाड़ा  के  निकट  चार  पाकिस्तानी

 जासूस  गिरफ्तार  किये  गये

 कया  जासूस  भारत
 में  गड़बड़

 करनें  के  लिये  कच्छ  की
 मुख्य  भूमि  में  प्रवेश

 करने
 का

 प्रयत्न  कर  रहे  और

 यदि  तो  सरकार  ऐसी  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  जिससे  जासुस  सीमा  के  अन्दर

 न  आ  सकें  और  गडबड  न  कर  सकें  ?

 गृह  मंत्रालय  श्रौर  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रामनिवास  मिर्धा  )  जी

 श्रीमान  ।



 Jyaistha  26,  1893  (Saka)

 सरकार  के  पास  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  है  ।

 सरकार  की  सभी  सम्बन्धित  एजेन्सियों  द्वारा  बड़ी  निगरानी  रखी  जाती  है  ।

 श्री  पी०  गंगादेव  कच्छ  की  खाड़ी  की  सीमा  पर  पाकिस्तानियों  जासूसी  सम्बन्धी

 गतिविधियों  को  समाप्त  करने  के  लिये  कौन  से  विशिष्ट  उपाय  किये  गये  हैं
 ?

 श्री  रामनिवास  मिर्धा

 Oral. Answers Jyaistha 26, 1893 (Saka) (@). aeare F a cay BE TaaT al zs (7) acare ay vat arated wstfeeat arer ast farertt Tet ret F 1 sit qlo Watea Hog BT GrSt Bt Arar ae oweathray at smgey araeeiy afafafaat ay avatar aca % faa ata & fafarse sore fea Ta F ? at cafsara faat: Feo HY ata cam easy gael det me Fate ALHIT BY UTAAT TAT UST ATHTT Hl Tsifeaal sre safaH aaHaT Teil at Fe Zart seat TX gla Sl A faa areas A Star aes afrarfeal F faa wate ard fea & fe dra aa F firecarse feat wa aes saratfeat at fafa gfera at aia feat ara 1 AH AT St AAA-AAT I Hal Haat ATA Std = faa aatsetra aca ser ¥ feat Hr lit TIeal aH | aAeda A at ae Usa aaa F afar aT ArAe z, Ta AAA A Sel at THE ahora S Teg Heals acHTS A MeaAH Barra Sh ara S site Tea Tea TAT HealT aTHTL H Sta frarefarer slat Sar z sit ito amaa: faecal srqat & firde jaa Heo FT are A at wel afer ergy area Ft fraraiter 21 ga wavag feafa wl sxe aes faa usai a fect atten facia aerrar et ararit ? at watrata faut: ual a gia aa stage & faa anq-aqg aan TEA at ateil S 1 TA Usal Bl aaa AAT aT HEL MISA TAT ae TET at St aie Usa AHS BTS fag aqda sel Tal gaat ada BF ger fear star 2 | Sto Tata aa: area Ht aE ear at gearait Tar aaa Sar ay feaf a errs Had FT AT aeare A area at ofa rarat gar weg ay ast HF orae-fadey GUAT HT ATTT BLAH eT Te frat fozat g ? weit aarar & fe cad fat Fafa TAT UST ALHTR SATA E | AAT HSS BY ATS Ta aes AleTaAT F etal Hat Tt praaiteat BT aay ort eens aft urafrata fat: st 5a usa wear are agar Falta waferal are fire WaT g Fa TMT aaa gt saat frtery wet 21 sa saa frwar aeeg TA tet Sl Usa aeanrd aa PT ACHTT F MT UH THT BT TeAT eat 3 ake Tt STAT HLA at fre feat oat ¢ Ba gear & ary fear saat z 1 Slo Waa aa qat ata ox are tar ay feaft st earr H cae gy zat ats eaateat Ht way se ? meat ART: | SAT TAT TRIAS fem a |

 कच्छ  की  सीमा  पर  तथा  देश  की  दुसरी  सीमाओं  पर  केन्द्रीय

 सरकार  की  एजेन्सियों  तथा  राज्य  सरकार  की  एजेन्सियों  द्वारा  अत्यघिक  सतकंता  बरती  जाती  है  ।

 हमारे  कहने  पर  हाल  ही  में  वित्त  मंत्रालय  ने  सीमा  दुल्क  अधिकारियों  के  लिये  TACT  जारी  किये

 हैं  कि  सीमा  क्षेत्र  में  गिरफ्तार  किये  गये  तस्कर  व्यापारियों  को  सिविल  पुलिस  को  सौंप  दिया  जाय  ।

 इसके  साथ  ही  समय-समय  पर  काननी  प्रावधान  लाये  जाते  हैं  जिससे  अवांछनीय  तत्व  देश  के  हितों  को

 हानि  न  पहुँचा  सकें  ।  वास्तव  में  तो  यह  राज्य  सरकारों  के  दायित्व  का  मामला  इस  मामले  में

 उन्हीं  का  प्रमुख  दायित्व  है  परन्तु  केन्द्रीय  सरकार  से  प्रत्येक  सहायता  दी  जाती  है  और  राज्य  सरकारों

 तथा  केन्द्रीय  सरकार  के  बीच  विचार-विमर्श  होता  रहता  है  ।

 श्री  पी०  गंगादेव

 :

 पाकिस्तानी  जासुसों  के  गिरोह  केवल  कच्छ  की  खाड़ी  में  ही  नहीं  बल्कि

 सम्पूर्ण  भारत  में  क्रियाद्यील  इस  भयावह  स्थिति  को  दूर  करने  के  लिये  राज्यों  को  कितनी

 वार्षिक  वित्तीय  सहायता  दी  जायेगी  ?

 थी  रामनिवास  मिर्धा  :  राज्यों  पुलिस  बल  को  बढ़ाने  के  लिये  समय-समय  आवश्यक

 सहायता  दी  जाती  है  ।  हम  राज्यों  को  वायरलैस  संदेश  तथा
 मोटर

 गाड़ियां  तथा  अन्य  वस्तुयें  देते  हैं  ।

 यदि  राज्य  सरकारें
 कोई  विशेष  अनुरोध  करती  हैं  तो

 उनको
 सदैव  ही  पूरा  किया  जाता

 डॉ०  रानेन  सेन  :  भारत  की  पूर्वी  सीमा  की  घटनाओं  तथा  बंगला  देश  की  स्थिति  को  ध्यान

 में  रखते  हुये  क्या  सरकार  ने  भारत  की  पद्चिमी  सीमाओं  तथा  कच्छ  की  खाड़ी  में  जासूसी-विरोधी
 उपायों  को

 मज़बूत
 करने  के  प्रशन  पर  विचार  किया  है  ?  उन्होंने  बताया  है  कि  इसके  लिये  केन्द्रीय

 तथा  राज्य  सरकारें  उत्तरदायी  हैं  ।  क्या  कच्छ  की  खाड़ी  तथा  पर्चिमी  सीमाओं  के
 क्षेत्रों  में  की  गयी

 कार्यवाहियों  का  केन्द्रीय  ort

 थ्री  रामनिवास  faut  :  जो  कुछ  राज्य  सरकारों  द्वारा  तथा  केन्द्रीय  एजेन्सियों  द्वारा  किया

 जाता  है  केन्द्रीय  सरकार  सदैव  ही  उसका  निरीक्षण  करती  हम  उनसे  निरन्तर  सम्बन्ध  बनाये

 रहते  राज्य  सरकारों  केन्द्रीय  सरकार  के  बीच  एक  प्रकार  का  सहयोग  रहता  है  और  जो

 कार्यवाही  का  निश्चय  किया  जाता  है  उसे  दूढ़ता  से  लागू  किया  जाता  हैं  ।

 डा०  रानेन  सेन  पूर्वी  सीमा  पर  बंगला  देश  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुये  क्या  कोई

 कायवाही  की  गयी  है
 ?

 महोदय  इसका  उत्तर  उन्होंने  दे  दिया  है  ।



 16  जून  1971  मौखिक  उत्तर

 Shri  Nathuram  Ahirwar:  I  would  like  to  know  the  names  of  the  spies  arrested  and
 ‘the  particulars  of  the  materials  recorded  from  them  ?

 Shri  Ram  Niwas  Mirdha:  In  my  reply  I  have  said  that  no  spies  have  been  arrested.
 Four  persons  were  arrested  on  the  border  who  had  come  over  there  after  visiting  certain

 places,  but  as  a  result  of  inquiry  they  were  found  to  be  smugglers.  They  can  not  be  called

 spies  in  anyway.

 चाय  बागानों  सें  चाय  रोपण

 4516,  श्री  सी०  के०  चन्द्रप्पन  :  क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  बहुत  से  बागान  मालिक  अपने  बागानों  में  पुनः  चाय-रोपण  की  अवहेलना  कर  रहे

 र्म

 यदि  तो  यह  सुनिद्चित  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  है  कि  भविष्य  में

 चाय-रोपण  समय  पर  हो  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  सी०  :  तथा  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 चाय  के  पुनरॉंपण  की  गति  2  प्रतिशत  प्रति  वर्ष  के  यथेष्ट  स्तर  से  बहुत  कम  रही  है  ।  चाय

 सम्पदाओं  को  चाय  की  पुरानी  झाड़ियों  के  स्थान  पर  अधिक  उपज  वाली  तथा  बेहतर  क्वालिटी

 की  झाड़ियां  पुनरोपित  करने  के  उद्देश्य  से  चाय  बोड़े  एक  पुनरोपण  अर्थ  सहायता  योजना

 चला  रहा  इसके  अतिरिक्त  चाय  बोर्ड  एक  बागान  वित्त-पोषण  योजना  भी  चला  रहा  है

 जिसके  अन्तगंत  चाय  सम्पदाएं  चाय  क्षेत्रों  के  प्रतिस्थापन  तथा  विस्तार  के  लिये  ऋण

 प्राप्त  कर  सकती  हैं  ।

 श्री  सी०  के०  क्या  मन्त्री  महोदय  ने  सारे  देश  में  पुनः  चाय  रोपण  के  लिये

 अखिल  भारतीय  योजना  बनाने  के  लिए  कोई  का्थवाही  की  है  ?  चाय  बगानों  के  उत्पादन  में  50

 से  अधिक  भाग  हमारे  विदेशी  निर्यात  का  होता  है  और  विदेशी  बागान  मालिक  विशेषकर

 ब्रिटिश  बागान  मालिक  भविष्य  में  सम्भाव्य  राष्ट्रीयकरण  की  आशंका  से  चाय  रोपण  नहीं  कर

 रहे  हैं
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 हमारे  निर्यात  के  हित  में  क्या  सरकार  का  विचार  चाय  बागान  में  चाय  रोपण  के

 लिये  कोई  अखिल  भारतीय  योजना  तैयार  करने  का  है  ?

 at  एं०  ato  ्  मैं  इस  बात  पर  माननीय  सदस्य  से  सहमय  हूं  कि  हमारे  निर्यात

 व्यापार  में  चाय  उद्योग  का  बहुमत  महत्व  है  ।  इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन  पुनरोपण  की  तीन

 सुनिश्चित  योजनायें  हैं  ।  चाय  बागान  वित्त  पोषण  योजना  में  मैदानों  में  प्रति  हेक्टेयर  पुनर्रोपण  के
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 Oral  Answers  June  16,  1971

 लिये  7400  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  तथा  पहाड़ियों  में  पुनररोपण  के  लिए  प्रति  हेक्टेयर

 9900  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  यह  राशि  ऋण  के  रूप  में  दी  गई  है  ।  इसके  अतिरिक्त  पुनः

 रोपण  अथै-सहायता  योजना  के  अन्तगंत  मैदानों  में  पुनरोपण  के  लिये  3500  रुपये  और

 पहाड़ियों  में  पुनररोपण  के  लिये  4500  रुपये  दिये  गये  हैं  ।  इसके  उपरान्त  किराया-खरीद  योजना  के

 अन्तगंत  हम  चाय  यंत्र  और  उपकरण  देने  के  मामले  में  भी  मदद  कर  रहे  हैं  ।  जहां  तक  विदेशी

 कम्पनियों  तथा  दूसरी  कम्पनियों  का  सम्बन्ध  वर्तमान  लक्ष्य  यह  है  कि  हमें  प्रतिवर्ष  कम  से  कम  2

 प्रतिशत  पुनः  चाय  रोपण  करना  चाहिये  ।  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  विदेशी  कम्पनियां  और

 भारतीय
 कम्पनियां  पुनर्रोपण  के  मामले  में  अपेक्षित  कार्य  नहीं  कर  रही हैं  ।

 श्री  ato  के०  चन्द्रप्पन  :  श्री  लंका  जैसा  छोटा-सा  देश  भी  चाय  के  निर्यात  के  मामले  में

 हम  से  आगे  है  ।  उनकी  चाय  रोपण  संबंधी  व्यापक  योजना  है  ।  क्या  सरकार  देश  में  पुनररोपण

 को  अनिवार्य  करेगी  ?  विदेशी  बागान  मालिक  घन  की  कमी  के  नाम  से  जान  बूझ  कर  पुनररोपण  न

 करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  क्या  सरकार  पुनर्रोंपण  के  लिए  उन्हें  बाध्य  यदि  उस

 को  लागू  नहीं  किया  तो  देश  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिये  विदेशी  बागान  का

 राष्ट्रीयकरण  करेगी  ?

 sit  To  ato  श जाज  मैं  समझता  हुं  कि  मैंने  इसे  विस्तार  पुर्वक  स्पष्ट  कर  दिया  है  ।  पुनः

 चाय  रोपण  को प्रोत्साहित  करने  के  लिये  हमारी  ऋण  अथे-सहायता  तथा  अन्य  सहायता  देने  सम्बन्धी

 व्यापक  योजना  है  ।  इस  समय  राष्ट्रीयकरण  करने  सम्बन्धी  कोई  कार्यक्रम  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 श्री  वरके  जाज  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  चाय  जो  काफी  विदेशी मुद्रा

 कमाता  अब  अलाभप्रद  का्ये-परिणामों  के  कारण  संकट  में  है  क्या  सरकारी  चाय  पर  उत्पादन

 शुल्क  कम  करके  चाय  उद्योग  की  सहायता  करेगी  ?

 विदेश-व्यापर  मन्त्री  ललित  नारायण  :  इस  समय  चाय  उद्योग  संकट  में  नहीं

 है  ।  वास्तव  में  पिछला  वर्ष  भी  अच्छा  रहा  और  यह  वर्ष  भी  अच्छा  रहेगा  ।  चाय  उद्योग  को  उत्पादन

 शुल्क  में  कमी  करने  अथवा  अन्य  कर-सम्बन्धी  छूट  देने  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  vara  की  स्थिति

 में  सुधार  हो  रहा  है  ।  चाय  का  पिछले  वर्ष  का  निर्यात  काफी  अच्छा  रहा  है  ।

 Shri  Ratanlal  Brahman:  What  steps  are  being  taken  to  get  the  closed  plantations
 reopened  ?  All  the  new  planters.who  purchase  these  plantations  have  a  tendency  to  earn

 profits  for  all  and  then  to  dispose  of  them.  of  and  thus  to  destroy  the  plantations.  Has  the

 Government  given  thought  to  this  aspect  ?

 Shri  L.  N.  Mishra:  My  Colleague  has  already  stated  that  we  are  trying  to  improve
 the  condition  of  the  plantations  and  are  giving  loans,  subsidy,  machinery  and  irrigation
 facilitics,  2  percent  of  the  gardens  should  be  replanted  every  year  and  old  tea  bushes  have
 to  be  removed.  So  faras  the  Darjecling  arca  is  concerncd,  it  is  true  that  three  gardens  have
 been  closed  there.  One  has  been  closed  due  to  defence  activities  and  the  other  two  have  been
 closed  due  their  having  become  uncconcmic.  There  is  no  proposal  to  get  it  reopened  because
 we  are  extending  the  area  of  the  tea  plantations  elsewhere,  both  in  the  South  India  and
 Bengal.
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 मौखिक  उत्तर 26  1893  (a7)

 श्रीमती  ज्योत्स्ना  चन्दा

 26 FY, 1893 (TH) aan TAT aitaat satecat Brat: | FAT UTHTT HT Ta & fe Hore fara A ga: ara AIT aa feat ot tare ? eat aa arma Arfaal FT Ga: aT UT BT alsrare arera HTS ? st afaa arcra fat qe Horr fat F art A ararea sea 2.1 FT ferfa F at A ATTA GTI PRAT | At Uo BHAT AAT : RH ATT BT PATA VAT BA fe ate F AX -aet anit #8 arest per at ara areal frat &, star fae eran ara HY aga-at frenl—arra Hl ara, Stat BT ara, Ate ay Sat BY ara——at fra axa fear aa & at azar AHIT HT faart Aa Fl ATT ATH Her ate faafea wer BT HTS AAT TATA HT S arf fara H gatifaa erat at ara al ArT as at ? st afta arian far qe care ot faa 2) faa-faa att faa-faa sarc at a Tae BAZ, THY aA gra ast wart * faa afgar fees at ara at frata HA at BT HA z att TTA Ws ant ae aeél aél & fe ae Hal AY ala waa Tare a qv are arara Afra eo arate a at aa faa sa gaa faera F fad ary A ae aTaT TAT | meal Agar qq WA-seoorew AA H Aaa) HY aaafa dt al 1 Wa aH aT BSE AS ATT HET | att waaata wis: aa, Teaseer F AT ara Far ert a | sit Yo ato. Wie : aarey arta * arat farat wat fear war g va ect ae Vat A war wars | stadt aaiteracat: oafeat fare arr ga: wa ca & afafea, siaeat F BIH AA S AIT Aree HAT A AeeHT-ATET SAT east mea Hea: MTR aT aM Bl ata sl Ae Ga: waa tT F aM Hz I oftaelt cenitetearrat: ara uta nga A ema Head gt aa arate farart Bt erat ate arr ar Teo area HEA F fers Har saa ? stanza ta: a fags aa ama aferal at eo aa ay areata es ? Bl To Alo WH sq It aware faeay st carat Vil

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  कछार  जिले  में  चाय  रोपण  नहीं

 किया  जा  रहा  है
 ?  क्या  चाथ  बागान  मालिकों  ने  चाय  रोपण  की  योजनाएं  आरम्भ  की  हैं

 ?

 श्री  ललित  नारायण  मिश्रा  यह  कछार  जिले  के  बारे  में  सामात्य  प्रदन  है  ।  मैं  स्थिति  के

 बारे  में  जानकारी  प्राप्त  करूंगा  ।

 श्री  एन०  श्रीकान्तन  नायर  इस  बात  को  में  रखते  हुये  कि  भारत  में  और  बाहर

 लोगों  को  अच्छी  किस्म  की  चाय  नहीं  मिलती  जैसा  कि  हमेशा  चाय  की  बहुत-सी  किस्मों--भारत

 की  चीन  की  और  श्री  लंका  की  चाय--का  मिश्रण  करके  दिया  जाता  है  तो  क्या

 सरकार  का  विचार  चाय  को  भारत  में  पैक  करने  और  वितरित  करने  की  कोई  योजना  बनाने  का  है

 ताकि  विश्व  में  पुनर्रोपित  क्षेत्रों  की  चाय  की  मांग  बढ़  सके  ?

 श्री  ललित  नारायण  मिश्र  यह  स्वाद  पर  निभंर  है  ।  भिन्न-भिन्न  लोग  भिन्न-भिन्न  प्रकार

 की  चाय  पसंद  करते  परन्तु  हम  दुलेभ  मुद्रा  कमाने  के  लिये  बढ़िया  किस्म  की  चाय  का  निर्यात

 करने  की  कोशिश  करते  हैं  ।

 श्री  रामसहाय  पांड  क्या  यह  सही  नहीं  है  कि  चाहे  भी  योजना  हमने  बनाई  हो

 परन्तु  चाय  बागान  मालिकों  ने  सरकार  से  जो  धन  लिया  उसे  इसके  विकास  के  लिये  काम  में  नहीं

 लाया  गया  ॥

 मैंने  चाय-उत्पादक  क्षेत्रों  के  सदस्यों  को  अनमति  दी  थी  ।  मेंने  समझा meal

 आप  कोई  नई  कहेंगे  ।

 श्री  रामसहाय  पाड़  श्रीमन  मध्यप्रदेश  में  भी  वाय  पैदा  होती  है  ।

 श्र  ए०  सो०  जाज  हमारी  जानकारी  के  अनुसार  जितना  धन  दिया  गया  है  उसे  अच्छी

 तरह  उपयोग  में  लाया  गया  है  ।

 श्रीमती  ABABTEAT

 :

 व्यक्ति  विशेष  द्वारा  पुनः  चाय  रोपण  के  जंगलों  में

 काफी  क्षेत्र  है  और  प्रदेश  में  अरक्का-घाटी  जैसा  स्थान

 श्रध्यक्ष  महोदय

 :

 चाय  के  नये  बागान  की  बात  नहीं  है  ।  यह  चाय  रोपण  के  बारे

 में

 श्रीमती  ACAHAEAT  :  चाय  के  राष्ट्रीय  महत्व  को  ध्यान  में  हुये  क्या
 सम्बन्धित

 विभाग  को  काफी  और  चाय  का  रोपण  आरम्भ  करने  के  लिये  कहा  जायेगा  ?

 श्री  दशरथ  देव

 26 FY, 1893 (TH) aan TAT aitaat satecat Brat: | FAT UTHTT HT Ta & fe Hore fara A ga: ara AIT aa feat ot tare ? eat aa arma Arfaal FT Ga: aT UT BT alsrare arera HTS ? st afaa arcra fat qe Horr fat F art A ararea sea 2.1 FT ferfa F at A ATTA GTI PRAT | At Uo BHAT AAT : RH ATT BT PATA VAT BA fe ate F AX -aet anit #8 arest per at ara areal frat &, star fae eran ara HY aga-at frenl—arra Hl ara, Stat BT ara, Ate ay Sat BY ara——at fra axa fear aa & at azar AHIT HT faart Aa Fl ATT ATH Her ate faafea wer BT HTS AAT TATA HT S arf fara H gatifaa erat at ara al ArT as at ? st afta arian far qe care ot faa 2) faa-faa att faa-faa sarc at a Tae BAZ, THY aA gra ast wart * faa afgar fees at ara at frata HA at BT HA z att TTA Ws ant ae aeél aél & fe ae Hal AY ala waa Tare a qv are arara Afra eo arate a at aa faa sa gaa faera F fad ary A ae aTaT TAT | meal Agar qq WA-seoorew AA H Aaa) HY aaafa dt al 1 Wa aH aT BSE AS ATT HET | att waaata wis: aa, Teaseer F AT ara Far ert a | sit Yo ato. Wie : aarey arta * arat farat wat fear war g va ect ae Vat A war wars | stadt aaiteracat: oafeat fare arr ga: wa ca & afafea, siaeat F BIH AA S AIT Aree HAT A AeeHT-ATET SAT east mea Hea: MTR aT aM Bl ata sl Ae Ga: waa tT F aM Hz I oftaelt cenitetearrat: ara uta nga A ema Head gt aa arate farart Bt erat ate arr ar Teo area HEA F fers Har saa ? stanza ta: a fags aa ama aferal at eo aa ay areata es ? Bl To Alo WH sq It aware faeay st carat Vil

 क्या  त्रिपुरा  के  चाय  बागान  मालिकों  को  ऋण  देने  की  कोई  योजनों  ?

 श्री  ए०  सी ०  जाज  इस  पर  सरकार  निचय  ही  ध्यान  देगी  ।
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 श्री  दशरथ  यदि  ऋण  दिया  जाता  तो  क्या  यह  देखने  के  लिये  कि  चाय  बागान

 मालिकों  ने  उन  योजनाओं  को  क्रियान्वित  किया  है  अथवा  कोई  नियंत्रण  है  ?

 श्री  ए०  सी०  जाजें  :  अब  तक  हमें  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  है  ।

 प्रो०  एस०  Uo  Aaaat  :  क्या  सरकार  चाय  बागानों  इस  बात  को  देखने  के  लिये

 कि  विद्रोही  चाय  बागान  मालिक  उन्हें  नष्ट  न  देख-रेख  सम्बन्धी  कोई  व्यवस्था  करती re  ?

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  इसका  उत्तर  पहले  ही  दे  दिया  है  ।  यह  पहला  प्रइन  था  जिसका

 उन्होंने  उत्तर  दिया  था  ।

 nN  क्रान्तिकारियों  श्रौर  राजनीतिक  कंदियों  को  पंशन

 +

 *517.  श्री  समर

 श्री  रामचन्द्रन  कडनापत्ली  :

 ब्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  उन  भूतपूर्व  क्रान्तिकारियों  और  राजनीतिक  कैदियों  को  पेंशन  के  रूप

 में  मानदेय  देने  के  बारे  में  अपनी  नीति  का  पुनविलोकन  करने  पर  सहमत  हो  गई  है  जो  काफी

 लम्बे  समय  तक  नजरबंद  रहे  या  राजनीतिक  बन्दी  रहे  ;

 क्या  सरकार  से  यह  अपील  की  गई  थी  कि  अन्य  क्रान्तिकारियों  और  स्वतंत्रता  संग्राम

 के  राजनीतिक  बन्दियों  जो  5  वर्ष  या  इससे  अधिक  समय  ब्रिटिश  जेलों  या  नजरबन्दी  कैम्पों

 में  रहे  भी  वही  मानदेय  तथा  सुविधाएं  दें  जो  अन्दमान  के  बन्दियों  को  दी  गई

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  कोई  अन्तिम  निर्णय  लिया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णचंद्र  :  से  सरकार  ने  उन

 स्वतंत्रता  सेनानियों  के  लिए  पेंदान  की  एक  योजना  बनाई  है  जिन्हें  अन्डमान  में  जेल  हुई  थी  अथवा  देश

 के  बाहर  जेलों  में  मेज  दिया  गया  था  ।  कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  कि  इस  योजना  का  लाभ  अन्य

 स्वतंत्रता  सेनानियों  को  भी  दिया  जाय  जिन्होंने  मुख्य  भूमि  की  जेलों  में  लम्बी  अवधि  की  जेल  काटी

 थी  ।  ये  सुझाव  विचाराधीन  हैं  ।

 श्री  समर  गृह  :  इस  मामले  को  गत  दिसम्बर  में  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  पर  चर्चा

 के  दौरान  उठाया  गया  था  ।  करीब-करीब  समूचे  सदन  ने  सरकार  से  अपील  की  थी  ।  लगभग  25  वर्ष

 होने  को  हैं  परन्तु  उन  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  लिये  सरकार  ने  व्यवहारिक  रूप  से  कुछ  नहीं  किया

 है  ।  उन्होंने  देश  की  स्वतन्त्रता  के  लिये  अपना  जीवन  समर्पित  कर  दिया  था  जिसकी  बदौलत  आज

 आप  यहां  बिराजमान  हैं  ।  सरकार  के  लिये  यह  लज्जाजनक  है  ।  क्या  वह  उन  व्यक्तियों  के  लिये

 कम  से  कम  1  करोड़  रुपया  खर्चे  नहीं  कर  सकती  है  ?  मैं  चाहता  हूं  कि  प्रधानमंत्री  इसका  उत्तर  दें  ।
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 सहोदय  :  कृपया  प्रदन  पृछिए  ।

 श्री  समर  लगभग  समूचे  सदन  ने  स्वेसम्मति  से  अपील  की  थी  ।  श्री  कृष्णचन्द्र  पन्त  ने

 कहा  था  :  हम  उन  पर  भी  विचार  करेंगे  जो  विदेशों  की  उदाहरणार्थ  पुतेगाल  आदि  में  रहे  ।

 हम  स्वतन्त्रता  सेनानियों  तथा  अन्य  बन्दियों  के  बारे  में  भी  विचार  करेंगे  ।  उसका  क्या  परिणाम

 निकला  है  ।  उन्होंने  इस  सदन  में  वचन  दिया  था  ।
 स्वाधीनता

 आन्दोलन  आदि  के  सम्बन्ध  में  जिन

 लोगों  ने  अपना  जीवन  जेलों  में  जो  या  तो  नजरबन्द  रहे  या  बन्दी  रहे  उन  लोगों  को

 राष्ट्रीय  मानदेय  देने  के  प्रइन  पर  करने  में  सरकार  को  कितना  समय  और  लगेगा  ?  उसे  यह

 निर्णय  करने  में  कितना  समय  और  लगेगा  कि  उन्हें  मानदेय  दिया  जायेगा  अथवा  नहीं  .  .  .  .

 श्री  एन०  MtHAA  नायर  :  ताकि  हम  में  से  भी  कुछ  लोगों  को  यह  मिल  सके  .  .  .  .

 श्री  कृष्ण  चंद्र  देवा  जिन  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  प्रति  आभारी  है  उनके  प्रति

 भूति  न  होने  का  प्रइन  ही  नहीं  है  परन्तु  उस  आभार  को  मानदेय  और  पेंशन  के  रूप  में  पूरा  नहीं

 किया  जा  सकता  है  ।  उन्हें  देना  राज्य  सरकारों  का  कार्य  है  और  यह  राज्य

 सरकारों  पर  छोड़  दिया  गया  है  कि  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  पेंशन  दी  जाये  ।  अधिकांश  राज्य

 सरकारों  ने  अपनी  योजनायें  बनाई  है  ।  गत  22  वर्षों  से  उन्होंने  विभिन्न  कदम  उठाये  हैं  जिसके  बारे  में

 श्री  गुह  ने  उल्लेख  किया  है  ।  इनमें  एकमुइत  नकद  राशि  का  भूमि  मासिक

 स्वाधीनता  आन्दोलन  में  भाग  लेने  पर  लगाये  गये  जुर्माने  की  जब्त  की  गई  सम्पत्ति  का  वापस

 किया  पुनर्वास  के  लिये  उनके  बच्चों  के  लिये  शिक्षा  सम्बन्धी  सरकारी  नौकरी

 में  रोजगार  के  लिये  आयुू-सीमा  में  छूट  आदि  श्ञामिल  है  ।  यह  कहना  सही  नहीं  है

 कि  कुछ  नहीं  किया  गया  है  ।

 जिन  लोगों  को  विदेशों  की  जेलों  में  भेजा  गया  था  उनके  लिये  भी  योजना  लागू  की  गई

 है  ।  दूसरे  स्वतन्त्रता  के  लिये  लागू  की  जाने  वाली  योजना  विचाराधीन  है
 ।

 श्री  समर  गुह  :  14  दिसम्बर  को  सरकार  ने  कहा  था  कि  राजनैतिक  बत्दियों  को  राज्य

 सरकारें  पेंशनें  दे  रही
 हैं

 इन  स्वतन्त्रता  सेनानियों  ने  अपना  सर्वस्व  समपित  कर  दिया  था  और

 अपने  जीवन  का  अधिकांश  भाग  अंग्रेजों  के  राज्य  में  भिन्न-भिन्न  रियासतों  की  स्वतन्त्रता  लिये

 रहीं  अपितु  समूचे  देश  की  स्वतन्त्रता  के  लिये  जेल  में  बिताया  ।  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  राज्यों  में

 उन्हें  केवल  25  रुपये  अधवा  30  रुपये  और  अधिकतम  50  रुपंये  सामान्य  पेंशन  दी  जाती  हैं  ?  यदि

 तो  यह  लज्जा  का  विषय  मुझे  कहना  ,  .  .

 श्री  नाथ्राम  :  राजस्थान  में  उन्हें  250  रुपये  से  400  रुपये  तक  पेंशन  दी  जाती

 है  ।  यह  कहना  उचित  नहीं  है  कि  पेंदान  की  राशि  बहुत  कम  है  ।  इसके  अतिरिक्त  उन्हें  जमीन

 दी  गई  है  ।  मेरे  मित्र  सब  राज्यों  के  बारे  में  ऐसा  नहीं  कह  सकते  हैं  ।

 Shri  Hukam  chand  Kachwai:  They  might  be  giving  it  to  their  sycophauts,
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 थी  नाथूराम  समिधा  :  यहां चापलूसी का प्रइन नहीं है यह तथ्य हैं  ।  (reer)

 श्रध्यक्ष  महोदय  :.  माननीय  सदस्य  को  मालूम  होना  चाहिये  कि  वह  उनके  विरुद्ध

 नहीं  कही  गयी  थी  ।  जो  कहा  गया  उसका  आशय  वह  नहीं  समझ  सके-यथा  कम  से  कम  राशि

 उतनी  भी  दी  जाती  .  .  .

 श्री  नाथ्राम  समिधा  :  यह  प्रइन  उनके  गलत  तथ्य  देने  पर  था  ।  उन्हें  ढीक

 करना  चाहा  था  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  परन्तु  वह  मेरी  अनुमति  के  बिना  उठकर  बोल  नहीं  सकते  हैं  ।  वह  वरिष्ठ

 सदस्य  हैं  ।  वह  ऐसा  क्यों  करेंगे  ?

 श्री  समर  गुह  :  मुझे  यह  जानकर  आइचर्य  हुआ  कि  कम  से  कम  एक  कायर  सरकार  की

 लज्जा  का  हामी  जो  लज्जा  .  .  .

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  यही  भय  था  कि  वह  ऐसा  करेंगे  ।

 श्री  समर  :  क्या  इन  क्रान्तिकारियों  और  स्वतन्त्रता  सेनानियों  ने  अपना  जीवन  केवल

 रियासतों  की  स्वतन्त्रता  के  लिये  ही  समपित  किया  था  अथवा  राष्ट्रीय  स्वतन्त्रता  के  लिये  और  यदि

 उन्होंने  अपना  £ Tatq  राष्ट्रीय  स्वतन्त्रता  के  लिये  समर्पित  किया  था  तो  क्या  सरकार  समूचे  विषय  पर

 राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  से  विचार  करते  हुये  उत्तरदायित्व  नहीं  लेगी  और  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  राष्ट्रीय

 मानदेय  देने  के  लिये  राष्ट्रीय  योजना  नहीं  बनायेगी  ?  क्या  कुछ  राज्यों  ने  उन  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के

 लिये  आयु-सीमा  60  वर्ष  तक  कर  दी  है  पद्चिम  बंगाल  जो  सरकारी  नौकरी  कर

 रहे  हैं  और  यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  भी  उनके  लिये  सेवा  अवधि  60  वर्ष  तक  बढ़ा  कर  यह

 सुविधा  देगी  क्योंकि  उनमें  से  अधिकांश  लोगों  ने  काफी  देर  बाद  नौकरी  कायम  की  थी  ?

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  ATT  बहुत  है  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पंत  :  इन्होंने  अनेक  प्रदन  पुछ  लिये  हैं  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  लेकिन  वह  एक  उत्तर  दे  सकते  हैं  ।

 एक  मामनीय  सदस्थ  :.  वह  प्रइन  के  अंतिम  भाग  का  उत्तर  दें  ।

 श्रष्पक्ष  welaa  प्रतीत  होता  है  कि  माननीय  सदस्य  स्वयं  ही  प्रइन  में  खो  गये  हैं  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  विभिन्न  राज्यों  की  पेंशन  दरें  भिन्न-भिन्न  हैं  ।  गुजरात  में  20  रुपये

 से  50  रुपये  तक  ¢—

 श्री  एस०  ए०  शमीम  :  25  रुपये  उन्हें  जिन्होंने  6  महीने  या  अधिक  समय  जेल  में

 व्यतीत  किया  हो  ?
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 श्री  कृष्ण  चन्द्र  यह  जम्म-कइ्सीर  में  75  मध्य  प्रदेश  में  100  रुपये  तक  तथा

 राजस्थान  में  250  रुपये  तक  है  ।  यह  विभिन्न  राज्यों  में  भिन्न-भिन्न  है

 भी  इसहाक  arucit  उत्तर  प्रदेश  की  क्या  स्थिति  है
 ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त

 :

 मेरे  माननीय  मित्र  ने  ध्यानाकषंण  सुचना  का  प्रश्न  उठाया  है  और

 पूछा  है  कि  क्या  हमने  उन  बातों  का  ध्यान  रखा  है  जो  सदन  में  कही  गयीं  थीं  ।  हमने  उनका  ध्यान

 रखा  है  और  हमने  आज  सदन  में  व्यक्त  भावनाओं  को  पत्रों  द्वारा  सभी  राज्य  सरकारों  तक  पहुंचाया

 है  ।  जिन  राज्यों  में  पेंशन  कम  है  हमने  विशेषकर  उन्हें  लिखा  है  कि  पेंदान  बढ़ायी  जाये  ।  हमने  इस

 ay  फरवरी  मास  में  ऐसा  किया  ।  हमने  स्वतन्त्रता-सेनानियों  तथा  क्रान्तिकारियों  को  रोजगार

 उपलब्ध  करने  के  लिये  सहायता  दी  है  और  आजाद  हिन्द  फौज  के  लोगों  को  भी  हमने  ऐसी  ही

 सुविधाएं  प्रदान  कीं  ।  हमने  इन  सब  सुझावों  का  ध्यान  रखा  है  और  सभी  राज्य  सरकारों  को

 लिखा  है  ।  मोटे  तौर  पर  राज्य  सरकारों  की  यह  नीति  रही  है  कि  उन  लोगों  को  यह  पेंशन  दी

 जाये  जिन्हें  वास्तव  में  इसकी  जरूरत  है  ।

 श्री  समर  सेवा-अवधि  करने  की  क्या  स्थिति  है
 ?  उनमें  से  कुछ  बहुत  देर  से

 लगे  ।  कुछ  राज्यों  ने  आयु  60  वर्ष  तक  कर  दी  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  नौकरी  में  लगे

 लौगों  की  क्या  स्थिति  है

 Weqey  महोदय

 :

 कृपया  बेठ  जायें  ।  ऐसा  न  मझे  खेद  है  ।

 श्री  समर  आपको  भी  इस  सरकार  पर  जोर  डालना  चाहिये  ।

 श्री  रासचन्द्रन  कडनापत्ली  केरल  सरकार  ने  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  50  रुपये  प्रतिमास

 की  पेंदन  स्वीकृत  की  है  जिस  पर  प्रतिवर्ष  17  लाख  रुपये  व्यय  आयेगा  ।  केरल  सरकार  ने  भारत

 सरकार  से  50  प्रतिवष  सहायता  की  मांग  की  है  ।

 कया  सरकार  से  राज्य  सरकार  ने  सहायतार्थ  कोई  अनुरोध  किया  है  और  उस  अनुरोध  पर
 क्या

 कार्यवाही  हुई  है  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पंत  मैं  प्रदन  नहीं  सुन  सका  ।  केरल  सरकार  ने  50  रुपये  प्रति  मास  देने

 का  निर्णय  ले  किया  है  ।  सारी  बातों  पर  विचार  हो  रहा  है  ।

 Shri  Bharat  Singh  Chavoan  This  issue  is  very  serious.  have  been  making  efforts

 for  it  for  the.  last  25  years.  There  was  half  an  hour  discussion  on  indian  revolutionaries  in

 the  last  Lok  Sabha  and  the  Government  gavean  assurance  that  they  would  provide  more

 assistance  to  them.  But  nothing  has  clearly  done  to  fulfil  the  assurance  given  during  that  half

 an  hour  discussion,  a  couple  years  ago  and  nothing  has  been  done  to  increase  the

 meagre  rate  of  pension  inthe  different  States  Something  should  be  done  for  them  at  all
 India  leval  Country  may  benefit  from  their  genius.  Therefore**

 s*
 कार्यवाही  aaa  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया

 *  Not  recorded
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 श्रध्यक्ष  महोदय

 :

 मैं  को  इसे  कार्यवाही  वृतान्त  में  न  करने  के  लिये  कह

 रहा  हूँ  ।  मैं  प्रतिदिन  बात  को  दोहरा  रहा  हूँ  ।  आप  इस  बात  का  ध्यान  क्यों  नहीं  रखते  ?

 श्री  श्रो०  पी०  नरसिम्हा  रेड्डी  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  देश  के  सभी  राज्य  योजना

 को  लागू  नहीं  कर  क्या  सरकार  ऐसी  योजनाओं  को  अपने  हाथ  में  लेगी  तथा  राज्यों  को

 प्रोत्साहन  देगी  ताकि  ऐसी  योजनाएं  देश  भर  में  लाग  की  जा  सकें  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पंत  मेरे  विचार  में  देदा  में  कोई  भी  राज्य  इतना  गरीब  नहीं  है  जो  क्रांति

 कारियों  के  लिये  इतनी  छोटी  राशि  भी  प्रदान  न  कर  सके  ।

 शी  कातिक  उरांव
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 आदिम  जातियां  कभी  राष्ट्रीय  आन्दोलन  में  पीछे  नहीं  रही  ।  मैं

 कार  का  ध्यान  बिहार  के  थाना  मगत  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूँ  जहां  के  लोगों  ने  असहयोग  आन्दोलन

 में  भाग  जिसके  फलस्वरूप  सारी  भमि  जब्त  की  गयी  और  नीलाम  कर  दी  गयी  ।  सरकार  ने

 समय-समय  पर  कई  आइवासन  भी  लेकिन  अभी  तक  कुछ  नहीं  हुआ  ।  मैं  सरकार  से  स्पष्ट  रूप

 से  जानना  चाहता  हूँ  कि  इन  लोगों  को  जमीन  वापिस  दिलाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा

 रहे  हैं  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पंत  हम  थाना  मगत  के  लोगों  तथा  अन्य  लोगों  द्वारा  स्वतंत्रता  संग्राम  के

 लिये  दिये  गये  योगदान  का  आदर  करते  हैं  ।  इस  मामले  में  किसी  व्यक्ति  विद्वेष  या  वर्ग  विशेष  के

 पृथक  रूप  से  देखना  उचित  न  क्योंकि  सारे  देश  ने  उस  आन्दोलन  में  भाग  लिया  था  ।  इनकी

 जमीन
 को  उन्हें  वापिस  दिलाने

 सम्बन्धी
 क्या  स्थिति  इसका  उत्तर  देने

 के
 लिये

 मुझे
 समय  चाहिये

 मुझे  राज्य  सरकार  से  जानकारी  प्राप्त  करनी  होगी  ।

 श्री  मधु  o qeaa  क्या  यह  सच  है  कि  नेताजी  द्वारा  बनाई  गई  आजाद  हिन्द  फौज  के

 सैनिकों  को  क्रान्तिकारी  तथा  स्वतन्त्रता  सेनानी  होने  के  बावजूद  भी  पेंशन  की  वे  सुविधाएं  नहीं  दी

 जातीं  जो  ब्रिटिश  सेना  के  वफादार  सैनिकों  को  दी  गयीं  यदि  तो  क्या  सरकार  विचार  करके

 आजाद  हिन्द  फौज  के  मूतपूर्वे  सैनिकों  को  भी  पेंशन  की  ऐसी  सुविधाएं  देगी  ?

 थी  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  आजाद  हिन्द  फौज  के  Taya  सैनिकों  को  मी  आ्थिक  सहायता  देने

 के  उद्देश्य  से  पीड़ित  माना  गया  है  ।

 भारतीय  प्रशासन  सेवा  /  aTcalta  विदेश  सेवा  में  प्रवेश  करने  वालों  के  स्तर  में  गिरावट

 518,  शो  श्यामनन्दन  मिश्र  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  प्रशासन  सेवा  /  मारतीय  विदेश  सेवा  में  करने  वालों  के  स्तर

 में  पिछले  १५  वर्षों  से  गिरावट  आती  जा  रही  और

 यदि  तो  स्थिति  में  सुघार  लाने  हेतु  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार
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 गृह  मंत्रालय  श्रौर  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  भौर

 भारतीय  प्रद्यासन  सेवा  और  भारतीय  विदेश  सेवा  में  भर्ती  प्रति  वर्ष  संघ  लोक  सेवा  आयोग

 द्वारा  की  जाने  वाली  प्रतियोगी  परीक्षा  के  आधार  पर  की  जाती  है  उत्तरदायित्व  के  जो  पद  इन

 सेवाओं  के  सदस्यों  ने  संभालने  हैं  उनकी  आवइयकताओं  को  ध्यान  में  रखते  संघ  लोक  सेवा

 आयोग  ने  इन  सेवाओं  के  चयन  के  लिए  प्रतिमान  निर्धारित  किये  हैं  ।

 सरकार  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  के  आधार  पर  कुछ  समय  पूर्वे  भारतीय  प्रशासन  सेवा  और

 भारतीय  विदेदा  सेवा  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  सम्मिलित  प्रतियोगिता  परीक्षा  के  परिणामों  के

 आधार  जिनकी  नियुक्ति  की  जानी  प्रथम  श्रेणी  के  स्नातकों  के  परीक्षा  में  बैठने  के  अनुपात

 में  गिरावट  दिखाई  पड़ी  है  ।  इस  गिरावट  के  कारणों  और  प्रवेदा  करने  वाले  की  योग्यता  पर

 इन  प्रभावों  का  भी  गम्भीर  रूप  से  अध्ययन  हो  रहा  है  ।  इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  किये

 जाने  वाली  कार्येवाह्दी  उक्त  अध्ययन  के  परिणाम  के  आधार  पर  निदचय  की  जायेगी  ।

 श्री  इयामनंदन  fast  :  यदि  सरकार  उनके  कार्य  के  बारे  में  नियमित  रूप  से  रिपोर्द  प्राप्त

 करती  जैसा  कि  मेरे  विचार  में  होता  भी  तो  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  प्राधिकारियों  की

 योग्यता  तथा  सत्य  निष्ठा  के  बारे  में  उनका  कया  मुल्यांकन  है  ?

 श्री  रामनिवास  मिर्धा  :  कुल  मिलाकर  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  का  कायें  बहुत

 जनक  रहा  है  ।

 श्री  श्यामनंदन  fast:  मंत्री  महोदय  ने  बताया  था  कि  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा

 योगिता  में  भाग  लेने  वाले  प्रथम  श्रेणी  के  स्नातकों  की  संख्या  में  गिरावट  आयी  है  ।  इसके  क्या  कारण

 अन्य  स्थानों  के  लिये  आकर्षित  होना  तथा  भारतीय  प्रश्यासन  में  सुरक्षा  की  भावना  न  होना

 आदि-आदि  ही  क्या  इसके  कारण  हैं  ?

 श्री  राम  निवास  fereit  :  जैसा  कि  मैंने  कहा  प्रथम  श्रेणी  केस्नातक  भारतीय  प्रशासनिक

 सेवा  प्रतियोगिता  में  कम  संख्या  में  क्यों  भाग  लेते  हैं  और  काफी  संख्या  में  कयों  नहीं  चुने  जाते  इन

 बातों  पर  बड़ी  गहराई  से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  मोटे  तौर  प९  इसके  कई  और  भी  कारण  हो

 सकते  हैं  ।  व्यापार  और  उद्योग  के  क्षेत्र  में  भी  कई  आकर्षक  प्रतियोगितायें  होती  हैं  जहां  ये  प्रथम

 श्रेणी  के  स्नातक  जाना  पसंद  करते  हैं  ।  एक  विश्वविद्यालय  का  स्तर  दूसरे  विश्वविद्यालय  से  भिन्न

 हो  सकता  है  और  यह  मी  सम्भव  हो  सकता  है  कि  एक  विश्वविद्यालय  का  दूसरी  श्रेणी  का  स्नातक

 यौग्यता  मैं  दूसरे  farafaaraa  के  पहली  श्रेणी  के  स्नातक  के  बराबर  ही  हो  ।

 श्री  ए०  पी०  शर्मा  :  TART  सुधार  आयोग  द्वारा  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  लिये  आयु  की

 अधिकतम  सीमा  27  वर्षे  तक  बढ़ाये  जाने  सम्बन्धी  की  गयी  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  इस  सिफारिश  को  स्वीकार  कर  लिया  है  और  यदि

 तो  इसे  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?
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 राम  निवास  मिर्धा  :  प्रशासन  सुधार  आयोग  की  यह  सिफारिश  सरकार  के

 जौ
 घीन  |

 श्री  एल०  एम०  बनर्जी :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  इस  बात  पर  गहराई  से  विचार
 वि

 ै जा  रहा है  ।  क्या  यह  सच  नहीं  कि  उनका  वेतन  बहुत  कम  होता है
 और  योग्य  लोग

 प्र  शासनिक  तथा  विदेश  सेवाओं  की  अपेक्षा  गैर  सरकारी  क्षेत्रों  की ओर  अधिक  आकर्षित  होते  हैं

 क्या  सरकार  उनके  वेतन  में  वृद्धि  करके  उन्हें  अधिक  आकर्षक  बनायेगी  ताकि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की :

 ओर  अधिक  लोग  आकर्षित  न  हों  ।

 श्री  राम  निवास  मिर्धा  :  योग्य  व्यक्तियों  के  आकर्षित  न  होने  का  एक  कारण  वर्तमान

 वेतनमान
 भी  हो  सकता  है  ।  इसीलिए  यह  प्रदन  तीसरे  वेतन  आयोग  को  भेजा  गया हैं

 ।  यह  पहला

 अवसर है  कि  उनके  वेतनमान का  मामला  वेतन  आयोग  को  भेजा  गया  है
 ।
 मेरे  विचार  में

 इस

 नौकरी  की  जिम्मेवारियों  तथा  सरकार  के  अदा  करने  के  साम्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  आयोग

 इस  पर  विस्तारपूर्वक  विचार  कर  रहा  है  |

 Shri  Bibhuti  Mishra:  Is  it  a  fact  that  the  reason  for  the  decline  in  the  standarc  of

 arious [,  A.  5.  personnel  is;  that  the  marks  of  the  candidates  passing  the  examinations
 ?  Will  the \iversities  in  third  divisions  are  increased  and  the  same  thing

 happens
 here  als

 G  OV  rnment  ensure  iinpartial  marking  to  the  students  थि ann  च्  rin  ao  Wi  A.  or  other

 co  mr petitive  examinations  ?  The  standard  will  not  improve  unless  t  ie  is  ed

 Mr.  Speaker:  You  are  giving  suggestions.

 Shri  Bibhuti  Mishra:  There  is  a  Medical  college  in  Bihar

 Shri  Ram  Niwas  Mirdha:  Whatever  has  been  stated  by  the  hon.  Member  can  not  be

 comn  nted  upon  logically,  To  say  that  3rd  class  students  .awarded  Ist  class  is  an  allegation

 against  our  Universities  which  should  not  be  made  by नें

 श्रीमती  ASATHTAFAT :  महिलाएं  प्रद्यासनिक  art
 के

 लिए  बहुत  अच्छी  रहती  हैं  ।

 श्री  पीलू  मोदी  :  कोई  उदाहरण  तो  दीजिए ।

 श्रीमती
 लक्ष्मी  कान्तम्मा

 :
 मुझे  बताया  गया  है  कि  हमारे  राज्य  गुजरात  में  महिला  आ

 कारियों  ने  उत्तरदायित्व पूर्ण  पदों  के  कार्य  को  अच्छी  तरह  निभाया  है  ।  जो  थोड़े से  महिला

 अधिकारी  भरती  किये  गये  थे  उन्होंने  आदर्श  रूप  से  ara  किया  है  ।  मुझे  बताया  गया  है  कि  भारतीय

 प्रशासनिक  सेवा  तथा  भारतीय  विदेश  सेवा  में  विवाहित  महिलाओं  की  भरती  पर  प्रतिबन्ध  है  ।  ऐसा

 क्यों  जब  मैं  स्नातका  बनी  तो  मैं  स्वयं  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  की  परीक्षा  देना  चाहती  थी

 और  मुझे  गया  कि  विवाहित  होने के  नाते  मैं  sas  लिये  पात्र  नहीं  थी  ।  यह  बाधा

 att  रामनिवास
 मिर्धा

 :
 सौभाग्य की  बात  है  कि  माननीय  महिला  सदस्या
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 26  ज्येष्ठ

 ve

 3  (8  )
 क

 चरी  बी  मौखिक  उत्तर

 a

 वा  के  लिये  नहीं  इससे  उक्त  सेवा  की  जो  सम्भावित  हानि  हुई  वे  इस  सदन

 के  लिये  लाभप्रद  सिद्ध  हुई  है  ।

 द
 7

 श्रीमती  लक्ष्मी  कान्तम्मा  :  जब

 र ं

 पुरूष  पात्र az  a  विवाहित  महिल  ओं  को
 पात्र  न

 मानना  अन्याय है  (aaa) . .

 अध्यक्ष  महोदय  उन्होंने  आपकी  निन्दा  नहीं  की  अपि  सा  की  है  ।

 श्रीमती  MASATHAFAT
 मुझे  अपने  बारे  में  चिन्ता  नहीं  है  अपितु  महिला वें  की  चिन्ता  है

 ।

 अ्रध्यक्ष  महोदय  कुछ  समय  प्रतीक्षा  करनी  चाहिए  |

 श्री  ज्योतिमंथ ag:  क्या  मंत्री  महोदय
 यह  बताएंगे कि  क्या  यह  सच

 है  कि  मारतीय

 प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकतर  सदस्य  नौकरी  वाले  परिवारों  से  आते  हैं  और  कृषि  तथा  व्यापार  में

 लगे  लोगों  के  परिवारों  से  बहुत  कम  आते  है  ।  अधिकतर  सफल  उम्मीदवार  उन  परिवारों  के  होते

 हैं  जिनकी  आय  1000  रुपया  अथवा  अधिक  होती है  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  कृपया  विशिष्ट  seat  पूछें  ।

 श्री  salfaaa  ag :  यह  तथ्य  है  ।  उक्त  सेवा  के  अधिकतर  सदस्य  नौकरी  वाले  परिवारों

 क्यों  आते  हैं  और  उसमें  कृषक  तथा  व्यापारी  वर्गों  का  प्रतिनिधित्व  कम  क्यों  है  ?  स

 1000  रुपये  से  अधिक  वेतन  पाने  वालों  के  पुत्र  ही  कयों  होते  हैं  और  44  a4 sifirarc  कयों

 होते  हैं  जिन्होंने  पब्लिक  स्कूलों  में  शिक्षा  पाई  है  ?

 श्री  zwiafarata  मिर्धा :  माननीय  सदस्य  इलाहबाद  विश्वविद्यालय  द्वारा  किये
 गये

 से  उद्धरण दे  रहे  है  ।  परन्तु  सर्वेक्षण  क्योंकि  एक  सीमित  प्रकार  की  है  इसे  सामान्य

 सम्मव  नहीं है  ।  ला सान तन्य रूप द  देना

 पाकिस्तान  से  शरणाधियों  के  श्रागमन  के  फलस्वरूप  चौथी  योजना  में
 jie

 *520.  श्री  कमल  fast  मधुकर :  क्या  योजना  मंत्री यह  बताने
 की  कपा

 करेंगे  कि  :

 हक  क्या  पूर्वी  पाकिस्तान  से  शरणार्थियों  के  भारी  संख्या
 में  आगमन के  परिणामस्वरूप

 र  ने  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  परिवतंन  करने  का  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  मुख्य  परिवतंन  करने  का  विचार  है
 ?

 ह

 )  चौथी योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सोहन  :  ह
 गी योजना  का  मूल्यांकन  किया  जा  रहा  है  ।  इसके  अन्तर्गत

 हो
 रही  आधिक

 स्थितियों  का  जिसमें

 पूजे  पाकिस्तान  से  बड़ी  संख्या  में
 आने

 orT  थे  विस्थापित  भी  शामिल  ध्यान

 रखा
 जाले
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 Oral  Answefs
 26,  1893  (Saka)

 a  —

 ri  K.  M.  Madhukar:  The  problem  of  refugees  has  become  very  acute.  ॥  the

 count:  s,  whether  it  be  America  or  England  do  not  want  that  the  problem  of  Bangla  Desh

 should  be  solved  and  waile  that  problem  is  containing  the  influx  of  refugees  is  increasing

 It  is  causing  heavy  strain  on  our  economy.  Are  the  Government  foimulating  any

 do  the  Government  propose  to  make  provision  in  the  Fourth  Plan  to  create  employ

 opportunities  for  the  refugees  and  to  enable  them  to  earn  their  livelihood  ret

 I  would  also  like  to  know  the  likely  impact  of  this  problem  on  our  economy

 श्री  मोहन  धारिया  :  सरकार ने  यह  स्पष्ट  कर  दिया है  कि  पूर्वी

 हाल  ि आये  सभी  शरणार्थियों  को  यहां  पर  रखना  सरकार  की  नीति  नहीं  है  ।

 की  नीति  अति  स्पष्ट  है  कि  जो  लोग  पूर्वी  पाकिस्तान  अथवा  बंगला  हीक

 अपने  भूत  देश  को  वापस  जाना  पड़ेगा
 ।  यह  अस्थायी  समस्या  है

 और  प्रस्तुत बजट  में
 उसके faa

 60  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  यदि  चौथी  योजना  में  परिवततन  के  बाद  कुछ  और  राशि

 की  आवश्यकता हुई  तो  उस  पर  विचार  fear  जायेगा  ।

 Shri  K.  M.  Madhukar  which Has  some  dead  line  been  fixed  as  to  the  time  up
 these  refugees  would  be  returned  hcre  and  after  which  they  would  have  to  go  ?  थ

 श्री  मोहन  धारिया  :  प्रदन  चौथी  योजना  में  परिवतंन  के  सम्बन्ध  में  है  ।  पुर

 से  सम्बद्ध नहीं  है  ।  ककल  गुल

 श्री  इन्द्रजीत  मल्होत्रा  चौथी  योजना  का  अनेक  बार  पुर्नवलोकन  किया  गया
 है  और

 का  पुनरीक्षण  किया गया  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  जब  सरकार  उक्त  योज

 पुर्विलोकन  कर  रही  तो  क्या  चौथी  योजना  के  मूलभूत  सिद्धान्त  रहेंगे
 ?

 श्री  सोहन  धारिया
 आयोजन  के  मूल  सिद्धान्त  हमारे  घोषित  seul  के  अनुरूप  ही  हैं  ।

 नहीं  होगा  ।  प्रदन  केवल  प्राथमिकताओं का  है  ।  और  साघन  जटाने का
 ह

 थ
 सुती  कपड़े  के  निर्यात में  कमी

 4521  श्री  भारनासह  भौरा  कया  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क

 क्या  चालू  वर्ष  में  अप्रैल  में  समाप्त  होने  वाली  चार  महीनों
 की

 अवघि  में  सूती  कपड़े

 के
 निर्यात

 में  कमी  हुई  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  क

 उक्त  अवधि  में  वास्तव  में  निर्यात  में  कितनी  कमी हुई  ह

 सुती  कपड़े  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  कार्यवाही की  गई  है  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्री  ललित  नारायਂ  ह  से  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रखा  जाता  है
 ।
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 16  1971

 Racer

 —  1971  के  चार  महीनों  में  सुती  कपड़े  के  1970  की

 के  निर्यातो ंसे  लगभग  6.  60  करोड़  रुपये  कम  है  ।

 क
 ०

 देशी  रुई  की  अपर्याप्त  उपलब्धता  तथा  ऊंची  कीमतें  तथा  वस्त्र  उद्योग  अपर्या

 निकीकरण के  रूपान्तरण की  अघिक  लागत  के  कारण  विदेशी  बाजारों  में  भारतीय  सूती

 की  प्रतिस्पर्धा-शक्ति  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा है  ।  निर्यातों में  वृद्धि करने  के  लिये  किये  गये

 उपायों  में  निम्नलिखित  शामिल  a-

 (1)  रूई  की  कीमतों  में  वृद्धि  को  रोकने  के  ऋण-नियंत्रण  एवं  न्य

 रिक  सुविधाओं  का  कड़ा  विनियमन

 (  2)  विदेशी  रूई  की  भारी  मात्रा  में  आयात  करने  के  लिये  प्रबन्ध  करना  ।.

 (3)  निर्यात  करने  वाली  मिलों  को  विदेशी  रूई  का  आवंटन  ।

 र
 (4)  निर्यात  करने  वाली  मिलों  के  आधुनिकीकरण  को  उनके  लिये  सुलम  ऋणों का  प्रबन्ध

 करके  तथा  उनको  मशीनों  के  आयात  के  लिये  अनुमति  देकर  प्रोत्साहन  देना  ।

 त्रों
 के श्री  भान  सिह  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  ब्रिटिश  सरकार ने

 आयात  पर  15  प्रतिशन  शुल्क  लगाया  है  और  उसका  हमारे  व्यापार  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 जानना  चाहता  हूं  कि  उसका  प्रतिसार  करने  तथा  ब्रटिश  सरकार  के  निर्णय  को  बदलवाने  लिये

 परकार  क्या  कार्यवाही कर  रही  है  ।

 श्री  ललित  नारायण  मिश्र  ध्यानाकषेण  प्रस्ताव  के  उत्तर  में  मैंने  इस
 प्ररन

 का
 विस्तार से  उत्तर  दे  दिया  मैंने  स्पष्ट कर  दिया  है

 कि  भारत  सरकार  की  स्थिति  क्या

 है

 और

 इसका  हमारे  निर्यात
 पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 क्

 ्  श्रध्यक्ष  महोदय  :.  प्रशन  ध्यानाक्षेण प्रस्ताव  से  पहले  स्वीकार  किया  गया

 हूँ  कि  इस  पर
 पर्याप्त  चर्चा हो  चुकी  है  ।

 अगला  प्रशन  ध

 समझता

 1९६६  ह Export  of  Cotton  Textiles  to  Britain,  U.  5,  A.  and

 कै  524,  Dr.  Laxminarain  Pandey:  Will  the  Minister  of  Foreign  Trade  ]  leased  to  state

 (a)  he  quantity  of  cotton  textiles  exported  from  India  tc  Britain,  U.S.A.  and  Russia

 annually

 (b)  the  percentage  of  tariff  char roed  hy  the
 by  the

 Ww  es  thereon

 (c)  wheth
 er  the  U

 MOCe  tariff  at  the  rate  of  15  per  cent  on  the  said

 cloth;  and

 (d)  if  so,  the  action  taken  in  this  regard?

 1-7
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 The  Minister  of  Foreign  Trade  (Shri  L.  N.  Mishra):  (a)  to  (b).  A  statement  is  laid

 on  the  Table  of  the  House.

 Statement

 to  be Expotts  1970  are  est

 an  ax  INS.  1538. 7  lakhs

 U.S.A  Rs,  1033.  0  lakh

 Russia  Rs.  1688.  6  lakhs

 a

 T  ia.  The  U.S.A. re  is  no  import  duty  on  imports  form  India  in  the  U.  K.  and  Rus

 levy  dutie tee on  yarn  and  cotton  fabrics  ranging  from  6.27  per  cent  to  18  per  cent.

 Duty  on  ready  made  garments  ranges  from  8.5  per  cent  to  38  per  cent.

 There  is  no  proposal  from  U.S.A.  to  increase  tariff.  However,  U.  K.  Goverment  have

 with nounced  their  intention  to  levy  15%  tariff  on  imports  of  cotton  textile  from  Indie

 effect  from  1-1-1972.  Matter  has  been  taken  up  with  U.  K.  Government  for  dissuading  them

 from  imposition  of  duty.

 Dr.  Laxmi  Narayan  Pandey:  Mr.  Speaker,  Sir,  the  hon.  minister  has  said  in  hi:  ate-

 May  I  know  the lent  that  the  matter  has  been  taken  up  with  the  U.  K.  Government.
 sult  thereof  ?  and  if  the  response  is  not  satisfactory,  may  I  know  what  effective  eps  the

 Overnment  is  going  to  take  to  persuade  the  U.  K.  Government  to  have  an  amicable
 settlement  ?

 a  yet  been Shri  L.  N.  Mishra:  As  I  have  earlier  said  no  satisfactory  result  h
 hieved,

 a
 Dr.  Laxmi  Narayan  Pandey:  May  I  know  whether  as  a  reaction  to  Britain’s  decision

 Gc  srnment  propose  to  snap  our  ties  with  the  Commonwealth.

 Shri  L.  N.  Mishra:  It  is  an  important  matter  and  I  connot  say  an  a  eae
 Indoubtedly,  it  will  give  us  a  severe  blow,  we  have  told  them  that  there  is  a  lott

 f  resent-
 ment  over  that  in  this  country  as  also  in  this  House.

 Shri  Satpal  Kapur:  The  hon.  minister  has  said  we  will  suffer  a  lot  as  a  result  of  the
 ttitude  that  British  Government  is  going  to  adopt  in  this  regard.  In  view  of

 this
 why

 does  the  Government  not  review  its  whole  policy,  policy  of  sticking  to  Commonweal
 (/nterruption).  and  if  they  do  not  change  their  attitude  we  can  withdraw  oun
 membership  from  the  Commonwealth.

 Mr.  Speaker:  The  answer  to  this  question  has  already  been  given.

 थ्री  ज्योतिमंय  निर्यात होने  वाले  सुती
 कपड़  ह  माल  तथा  art  की

 शतता  क्या  है

 श्री  एल०  एन०  इसके  लिए  मुझे  पूर्व  सूचना दी  जाए  ।

 18
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 ह
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 श्री  ज्योतिमंय  हमें  अरबों  रुपये  की  विदेशी  हानि  हो  रही  है  ।

 झध्यक  Telea  इसके  लिए  पृथक  से  सूचना  दीजिए
 ।

 7

 श्री  ag:  हमने  इस  सम्बन्ध  में  कई  बार  सुचना
 दी

 है  किन्तु  इस  मामले  को

 उठ  की  अनुमति  नहीं  मिली

 Shri  A.  B.  Vajpayee:  Mr.  Speaker,  Sir  according  to  the  statement  laid  on  the  Table
 A.  has  levied  duties  on  yarn  ranging  from  6.27  per  cent  to  18.18  per  cent.  Juties

 re  levied  on  ready  made  garments  also.  Has  the  Government  taken  any  steps  to  st  the

 duty  reduced  ?

 had Shri  L.  N.  Mishra;  Yes  Sir.  We  have  tried  for  this.  Recently  our  senior  officia

 gone  to  America  and  they  had  discussed  this  matter.  The  quota  has  been  increased  an  they
 have  asked  for  reduction  of  the  duty  so  that  exports  can  be  boosted.

 India’s  exports  under  Preferential  Treatment  Scheme  of  Developed  Count

 *528.  Shri  N.S.  Bisht:  Will  the  Minister  of  Foreign  Trade  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  programme  has  been  chalked  out  by  his  Ministry  to  increas  exports
 unde  the  Preferential  Treatment  Scheme  of  the  developed  countries;

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof;  and

 (c)  the  spheres  of  industry  which  would  be  developed  and  expanded  unde  he  said

 Scheme  and  the  extent  to  which  India’s  export  trade  is  likely  to  be  increased  and  the  number

 of  |  rsons  likely  to  be  provided  with  employment  as  a  result  of  impleme  ion  of  this

 programme  ?

 a The  Minister  of  Foreign  Trade  (Shri  L.  N.  Mishra):  (a)  to  (c)  AS  tatement

 the  Table  of  the  House.

 Statement

 The  UNCTAD  Special  Committee  on  Preferences  concluded  its  work  after  long  and

 protacted  negotiations  and  adopted  certain  agreed  conclusions  on  the  12th  Octo  be  1970
 Ir  lised order  to  implement  the  New  Delhi  UNCTAD-II  Resolution  21  655)  ona  Genet कु
 ०  tem  of  Preferences  in  favour  of  all  developing  countries  on  a  non-reciprocal  and

 non-discriminatory  basis,

 The  Government  of  India  have  set  up  several  working  groups  on  manufactured
 items  having  good  export  potential.  These  groups  are  continuously  reviewing  the  opportunitie
 vailable  to  India  under  the  General  System  of  Preference  with  a  view  to  taking  appropria

 fol  action.

 Th  Indian  Institute  of  Foreign  Trade  which  is  conducting  a  detailed  and  ympre-
 hensive  s  udy  on  this  subject  has

 Published
 an  interim  report  under  the  title

 tunities  for  Ir  ia’s  Exportsਂ  e  n  द  ट  (8111  |  cessions  that  would  be available  to  India

 ¥9
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 —
 ्

 ander
 the  G

 Generalised  System  of  Preferences  in  all  the  markets  of  the  Industrially  advanced
 cour  es

 All  the  Export  Promotion  Countries,  the  Federation  of  ndian,  Export  Organisations,
 ॥ द  leration  of  Indian  Chembers  of  Commerce  and  Industry,  Trade  Development  Authority,

 Yevelopment  Commissioner,  Small  Scale  Industries  and  other  authorities  have  been  fully

 appraised  of  the  benefits  that  are  likely  to  accrue  to  India’s  trade  under  the  G.  S.  P.  and
 also  requested  to  take  appropriate  action  for  reaping  the  benefits  under  the  scheme.

 In  view  of  complicated  nature  of  these  offers.it  is  not  possible  to  make  an  accurate
 assesment  of  extent  to  which  individual  industries  should  be  expanded  under  the  scheme.
 The  extent  to  which  India’s  expoit  trade  is  likely  to  beincreased  and  the  number  of  persons
 likely  to  be  provided  with  employment  as  a  result  ofimplementation  of  the  scheme  cannot
 also  be  forecast  at  this  stage.  These  advantages  will  be  available  to  all  developing  countries.
 rhe  increase  in  the  share  of  trade  will  depend  upon  competitive  ability  of  each  country.

 It  can  only  be  said  that  conside1able  benefits  are  likely  to  be  derived  as  soon  as  the  scheme
 is  launched  by  the  developed  countries.

 Only  the  EEC  has  so  far  indicated  that  it  is  likely  to  implement  the  scheme  with  effect
 from  1-7-71.  The  dates  for  implementation  of  the  scheme  by  other  industrially  advanc  -

 ountries  have  not  yet  been  officially  specified,  although  press  reports  have  suggested  hat

 pan  will  implement  its  scheme  by  the  Ist  October,  1971.

 Shri  N.S.  Bisht:  certain Mr  Speaker,  Sir,  it  has  been  said  in  the  statement  [30

 agreed  conclusions  were  adopted  on  12th  Oct.  1970,  May  I  know  the  action  Government
 toc  in  that  regard  during  the  last  cight-nine  months  ?

 Shri  L.  N.  Mishra:  Negotiations  are  going  on  but  we  h  i  arrived  at  any
 definit  or  positive  step.

 shri  N.  S.  Bisht:  What  are  the  reasons  for  that  ?

 Shr  L.  N.  Mishra:  As  the  hon.  member  knows  that  it  is  au nt  concerned  with

 only  one  country  5  to  10  countries  are  involved  in  it.  Certain  decision  5  we  e  taken  during
 ~ last

 mon  ane

 negotiations  are  still  going  on  (Interruptions)

 हरियाणा  ate  हिमाचल  प्रदेश  के  लिये  सीमा  श्रायोग

 no
 *529.  श्री  मनी  राम  क्या  गृह  मन्त्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  f

 चंडीगढ़  के  बारे  में  प्रधान  मन्त्री  के  29  1970  के  पंचाट में  प्रस्तावित

 Ny  हरियाणा  और  हिमाचल  प्रदेश  के  लिये  सीमा  आयोग की  नियुक्ति के  सम्बन्ध  सरकार

 द्वारा
 अब  तक

 क्या  कार्यवाही की  गई

 क्या  केन्द्रीय  सरकार को  हरियाणा  और  पंजाब  सरकारों  की  ओर  से  पंचाट की

 के  लिये  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 afe  में  क्या  कार्यवाही की  जा  रही  है  ?
 थ

 दे  तो  इस  सम्बन्ध

 a
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 गह मंत्रालय में  राज्य  मन्त्री  कृष्ण  चन्द्र  29  1970 को  की

 गई  घोषणा  के  अनुसार  सीमा  आयोग  के  विचारार्थ विषय  हरियाणा  तथा  हिमाचल  प्रदेश

 ही  सरकारों  के  साथ  परामर्श  करने  के  बाद  तय  किये  जाने  हैं  ।  मुख्य  मंत्रियों  के  साथ  विचार-विमर्श

 किये
 गये  हैं  किन्तु  अभी  तक  एक  राय  नहीं  हुई  है  ।

 ate  ऐसे  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  किन्तु  सरकार  निर्णयों  क

 यथाशीघ्र  कार्यरूप  देने  की  इच्छुक  है  |

 Shri  Mani  Ram  Godra  The  hon  Minister  has  stated  that  discussions  have

 been  held  regarding  terms  of  reference  with  the  Chief  Minister  of  states  but  no  consens  as  has

 emerged  so  far.  May  I  know  whether  the  Central  Government  propose  to  appoint
 a

 commission  with  its  own  terms  and  refrence  Suomoto  ?

 Shri  C.  Pant:  Uptill  now  we  have  been  trying  to  find  a  solution  by  mu  18.1

 agreement  of  the  Chif  Ministers  but  it  seems  that  the  prcblem  cannot  be  solved  in  th

 manner.  How  to  teckle  this  problem  now  is  recieving  our  consideration

 Shri  Mani  Ram_  Godra  stage May  I  know  from  the  hon.  Minister  at  what
 he  question  of  obtaining  the  consensus  of  the  Chief  Ministers  of  the  states  arose  since  at  the

 time  the  cabinet  took  decision  the  consultation  with  Chief  Ministers  was  not  contemplate

 Besides,  has  any  state  Government  asked  for  implementing  the  decision  of  the  cabinet.  There
 is  no  need  of  appointing  a  Commission  because  State  Governments  do  not  agree  on  terms «
 eference.  What  does  the  hon.  Minister  say  about  it  ?

 Shri  K.  C.  Pant  The  negotiations  that  have  been  carried  uptill  now  had  nothing  to

 do  with  the  implications  of  the  terms  of  reference  but  were  mostly  concerned  with  securing
 the an

 दरद
 between  the  states  for  mutual  transfer  of  certain  villages  from  one  state  |

 to  secure  the  implementation  of  the  decision  of  the  Government.  The  Go  nment

 i  to  its  decision  which  was  published  on  29th  January,  1970.  Since  there  is  no  agree-
 ment  between  the  states,  we  have  to  think  of  other  methods.  But  this  does  not  mean  that

 Gover  ent  has  changed  its  views

 प्रदनों  के  लिखित  sax

 RITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 माचार  श्रौर  पत्रिकाओं  को  श्रखबारी  कागज
 का

 252.  श्री  एस०  श्रार०  दामाणी :  क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण मन्त्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि

 समाचार
 (#)

 fara FT भ tT च  के  दैनिक  STATS  पत्रों को  = - अखबारी  कागज  का  आवंटन  करने

 के  लिए  क्या  कसौटी  अपनाई  जाती  और
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 समाचार  पत्रों से  प्राप्त  दिकायतों  की  जांच  करने  हेतु  किस  प्रकार
 का
 संगठन है

 और  मामलों  का  निपटारा  करने  के  लिए  उस  संगठन  ने  स्वंविवेक  शक्तियों  का  किस  सीमा  तक

 उपयोग  किया  है
 ?

 सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  नन्दिनी

 समाचारपत्रों  तथा  जिनमें  प्रादेशिक  भाषाओं  के  दैनिक  समाचारपत्र  भी  सम्मिलित  को

 अखबारी  कागज  अलाट  करने  का  मापदण्ड  वष॑  की  अखबारी  कागज  के  बारे  में  सरकार  की  आयात

 नीति  के  अंग  के  रूप  में  हर  वर्ष  घोषित  किया  जाता है  1  वष  1971-72 के  लिए  अखबारी  कागज

 आवंटन  सम्बन्धी  नीति  7  1971  को  सार्वजनिक  सुचना  संख्या  36  आई०  टी ०  सी ०  oto ) )

 71  द्वारा  घोषित  की  गई  थी  ।  इसकी  एक  प्रति  26  1971  को  इस  सदन  की  मेज  पर  रख

 दी  गई  थी  |

 समाचारपत्रों  को  अखबारी  कागज  के  आवंटन  के  विरुद्ध  शिकायतों  की  सामान्यतया

 समाचारपत्रों  के  रजिस्ट्रार  द्वारा  परिचालन  संख्या  आदि  से  सम्बन्धित  उपलब्ध  डाटा  के  आधार  पर

 जांच
 की  जाती है  ।  मन्त्रालय  को  जो  शिकायतें  की  जाती  हैं  उनकी  जांच  यह  सुनिश्चित  क  के

 लिए  की  ती  है  कि  अखबारी  कागज  आवंटन  सम्बन्धी  नीति  पर  ठीक  से  अमल  हो  रह

 समाचारपत्रों  पर  विदेशी  धन  का  प्रभाव
 द  थ

 "514  श्री  धर्म  राव  श्रफजलपुरकर  क्या  गह  ait  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यरों  ने  देश के  कतिपय  समाचारपत्रों  पर  faz

 के  कुछ  माम  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  किया  और

 ret
 (a  यदि  at,  तो  इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  तथा  (a)  विदेशी धन  क

 भूमिका  के  बारे  में  आसुचना  विभाग  की  रिपोर्ट  का  सावधानीपूर्वक  अध्ययन  करने  पर  सा

 ही स्तविक  व्यापारिक  लेन-देन  के  अलावा  विदेशी  एजेन्सियों  अथवा  व्यक्तियों  से  ध

 प्राप्ति  पर  उपयुक्त  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए  अस्थायी  विधायी  प्रस्ताव  पहले  ही  तैयार  कर  लिये

 प्रस्तावित  विधान  में  अन्तर्निहित  सिद्धान्तों  पर  विरोधी  दलों  के  नेताओं  से  यथाशीघ्र

 विम  करने  के  लिये  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 द
 तेलंगाना  को  समस्या  के  समाधान  के  लिये  नया  सुत्र

 a

 i  oe .  श्री  [-  एस०  लक्ष्मणन :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बतान े7  a  पा  करेंगे  कि
 :

 क्या
 तेलंगाना

 समस्या  का
 राजनैतिक  हल  ढूँढने

 ह  के  शालि  दाश केन्द्रीय  सरकार

 लल
 गा

 यदि  तो  उसकी मख्य  बातें  गा
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 कत  सूत्र  के  बारे  सरकार  कब तक  निर्णय ले  iy?

 मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चंद्र  :  से  तेलगान  कुछ  नेताओं

 भी  जारी है ने  कई
 अवसरों

 पर  तेलंगाना  क्षेत्र  की  समस्याओं  पर  बातचीत  की  है  ।  बातचीत

 द

 चाय  बोड  के  कार्यकरण  को  सुचारू  बताना

 *519  श्री  फूल  चन्द  क्या  fares  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क

 चाय  बोर्ड  के  कार्यकरण  को  सुचारू  बनाने  हेतु  सरकार  के  स  पिछले  तीन  वर्षों  से

 कितने  मामले  विचाराधीन  और

 इस  सम्बन्ध  में  विलम्ब  के  कया  कारण  हैं  और  चाय  बोडे  के
 कार्यक

 को  सुधारने

 के  लिये  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने
 क

 विदेश  व्यापार  मंत्री  एल०  एन०  :

 लम्बित  नहीं  है  ।
 क (क) सरकर के पास ऐसा

 कोई  मामला

 हत
 जर

 नहीं  उठता  ।

 एक्सपोर्ट  ate  भारतीय  चलचित्र  नियात  निगम  के  बीच
 भारतीय  फिल्मों

 के

 नियात  के  लिए  करार

 *522.  श्री  मुहम्मद  क्या  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  an  रेंगे  कि  :

 द  / |  क्या  सोवियत  संघ  को  भारतीय  फ़िल्में  निर्यात  करने  के  लिए  सोवाएक्सए  ट  फिल्म

 और  भारतीय  चलचित्र  निर्यात  निगम  लि०  के  बीच  किसी  करार  पर  हस्ताक्षर  हुए  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  और  उक्त  सौदे  से  कितनी  विदेशी  मुद्रा

 अर्जित हुई  है  ?

 विदेश  व्यापार  मन्त्री  Wao Ute  एक  जो
 पांच  वर्षे

 के  लिए

 बैध  31  अक्टूबर  1969 को  दिया  गया  था  और  वह  13-3-70  से  प्रभावी  हुआ  फि
 पों  के

 वार्षिक  आयातों  तथा  निर्यातों  का  परिमाण  प्रत्येक  वर्ष  निर्धारित  किया  जाना  है
 a

 ष  1971

 का  कार्यक्रम  17-5-71  को  किये  गये  करार  के  आधार  पर  तैयार  किया  गया है  ।  17-5-71

 निश्चित  किये  गये  वार्षिक  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  सोवएक्सपोर्ट  मास्को  वर्ष  1971  में लगभग

 20.6  लाख  मूल्य
 की

 भारतीय  फिल्मों  का  आयात  करेगा  |

 करार  की  मुख्य  बातें  निम्नलिखित  ्

 on  ाज्य  व्यापार  निगम  प्रति  वर्ष  25.0  रूपक  चलचित्रों का  आयात  करेगा  और  इसके

 साथ
 ही इतने  ही  वृतचित्र  अथवा  लोकप्रिय

 बैज्ञानिक  चलचित्र  तथा  कार्टून  फिल्मों
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 Written  Atiswers  Jyaistha  26,  1893  (Saka)

 का  आय  ह  atm,  aT  इत  frat
 कर  लम्बाई  में  15  लाख  फुट  से  अधिक  की

 न

 होगी

 (2
 सोवियत  एक्सपोर्ट  फिल्म  मास्को  प्रतिवर्ष

 कम
 से

 कम  8  लाख  रु०  मूल्य की  भारतीय
 ल्में  आयात  करेगा  ।  यह  व्यवस्था  13-3-70  से  पांच  2.0  के  लिए  वैघ  होगी  ।

 वर्ष  1667  -68  से  1970-71  तक  सोवियत  संघ  को  निर्यातित  भारतीय

 मूल्य  लाख  रु०  में  फ़िल्मों का कुल विकि

 मलय

 निरत

 ल

 है

 4.89

 1968-69  4.98

 1969-7  4.16

 197  1.53

 aa

 चलचित्र  faa  निगम  को  fad  alaal भि

 *523  श्री  बजर  सिह  कोटा  क्या  सुचना
 प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की

 करेंगे कि  :
 aN an

 क  असर  सिर  मए  ee  य  सहायता दी

 और

 यदि  तो  किस  प्रकार  क़ी  और  कितनी  सहायता
 दो  गई  है  और  हित

 नाओं  के  लिए  यह  सहायता  दी  गई  ?

 सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नंदिनी  सतपथी )  :
 और  (

 हां  ।  सरकार  ने  1970-71  के  दौरान  फिल्म  वित्त  निगम  को  फिल्मों के  निर्माणार्थ

 आधिक  सहायता  देने  तथा  फ़िल्मों  के  प्रदश॑न  के  लिए  थियेटरों  को  लीज  पर  लेने  के  लिये  कुल  fare

 32  लाख  50  हजार  रुपये  के  ऋण  मन्जूर  किये  हैं  ।  फ़िल्मों  के  निर्माणार्थ आर्थिक  सहायता  देने

 तथा  वितरण  एवं  प्रदर्शन  का  व्यय  वहन  करने  के  लिए  1971-72 के  बजट  प्राक्कलन  में  ३०  लाख

 रुपये  की  व्यवस्था  भी  की  गई  है  ।  यह  भी  निर्णय  किया  गया  है  कि  पांच  वष  के  लिए  फ़िल्मों  के

 निर्माणा्थ  फल्म  वित्त  निगम  द्वारा  स्वीकृत  ऋणों  की  कुल  राशि  के  10  प्रतिशत  के  बराबर हर

 राजकीय  सहायता  दी  जाए  ।  1971-72  के  दौरान  निगम  को  राजकीय  सहायता देने  के  लिए

 971-72  के  बजट  प्राक्कलन  में  3  लाख  रुपए  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 क
 उद्द  के  समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  लेखों  के  कारण

 द *
 525,  श्री  पी०

 बेंकटसुब्बया
 :  क्या  सुचना  wie  प्रसारण  मंत्री  यह  बत बताने  की  कृपा

 करेंगे
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 1971.0
 eee

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  जब  से  पाकिस्तान  की  सेना  ने  पूर्वी  पाकिस्तान के  लोगों

 CE हार  आरम्भ  किया  है  तब  से  देश  में  अधिकांश  og  के  समाचारपत्र  हमारी  सरका

 सम्बन्ध में  की  गई  ध. काय वाह  की  कटु  आलोचना  कर  रहे

 पसे ि क्या  सरकार  को  पता  है  कि  उदू  के  कुछ  समाचारपत्र  देश  में  अप्रत्यक्ष  रू

 यिंक  वेमनस्य  उत्पन्न  कर  रहे  और

 यदि  तो  इस  प्रकार  की  बातों  को  रोकने  के  लिए  सरकार  का  ere

 रने  का  विचार  है
 ?

 सुचना  श्रौर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  नन्दिनी  :

 नहीं  ।  यह  के  अधिकतम  या  अधिकांश  समाचारपत्रों के  बारे  में  सही  नहीं  है  ।

 (@)
 तथा  सरकार  कड़ी  नजर  रख  रही है  और  जब

 कदम

 उठायेगी

 ।

 ्

 हुआ  उपयुक्त

 श्रायात-नीति

 *
 526,  oF

 एस०  THo  देश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 कया  वर्ष  1971-72
 में  सरकारी  क्षेत्र  की  एजेंसियों  द्वारा  51

 अतिरिक्त  वस्तुओं  का

 आयात
 किया  और

 यदि  तो  राज्य  व्यापार  निगम  के  अतिरिक्त  उन  एजेंसियों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्री  एल०  एन०  :

 (@)  खनिज  तथा  ng  व्यापार  हिन्दुस्तान  स्टील  इंडियन  आयल  कार्पोरेशन

 और  धातु  a CAT  व्यापार  निगम  ।

 केरल  से  नारियल  जटा  की  ee

 ह
 527.  श्री  एम०  के०  कृष्णन  क्या  विदेश  व्यापार मंत्री  य  की  कृपा

 करेंगे कि
 we

 (*)  क्या  चेकोस्लोवाकिया आदि  समाजवादी  में  केरल की

 यल ज  |
 से  निमित  वस्तुओं  की  मांग  दिन  प्रतिदिन  बढ़  रही

 f N a)  क्या  इन  देशों  को  नारियल  जटा  की
 व

 विशिष्ट  कार्यवाही  करना  चाहती  और

 (7)

 के  प्रयोजन  से  सरकार
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 Written  Answers  June  16,  1971

 mere  HAaTaAT  में  उप  मंत्रो  (We  सौर  (#)  जी

 और
 हॉल  ही  के  वर्षों  में

 भारत  से  पूर्वी  यूरीप  को  कयर
 के

 es
 ह

 ह

 दी  इन  निर्यातों  का  परिमाण  तथा  मूल्य  निम्नलिरि

 at  परिमाण  ( facet  में  )  (er a  रू

 *)

 1968  1,  30,034  2,  दे  33,962

 क  1,  49,995  3,51,40,915

 1970  64,861

 नत
 महार

 कयर  के  माल  के  निर्यात  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  व्यावक  स्वरूप  वाले  उपाय  कर  रही

 यथा  उत्पाद  क्वालिटी  नियंत्रण  पोत-लदान  पूवे  निरीक्षण  आदि  ।  wae  उद्योग  की

 स्थापना कें  पुनर्गठन  तथा  उत्पादन  पद्धतियों  के  आधुनिकीकरण  के  लिये  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ताकि

 कयर  भारतीय  माल  के  लिये  अधिकाधिक  मांग  तैयार  की  जा  सके
 ।

 इन  उपायों  का  उद्देश्य  विशेषतः

 यूरोप  के  समाजवादी  देशों को  ही  नहीं  अपितु  समस्त
 अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों  में  निर्यात  बढ़ाना  है  ।

 wat  बोड़ें  व्यापार  मेला  तथा  प्रदर्शनियों में  भाग  लेकर
 पूर्वी  यूरोप  में  प्रचार  कार्य  कर

 रहा
 थ

 a

 a
 पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  का  श्राथिक  विकास  थ

 *
 530.  श्री  इन्द्रजीत  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा क

 ड्प

 )  कया  उत्तर  के  पूर्वी  बस्तर  क्षेत्र  और  श्रीकाकुलम  जिले  के  आधिक  एवं

 जिक  पिछ  इपन को को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन  क्षेत्रों
 का

 विकास  करने  हेतु  विशेष  उपाय  करने  का
 कार  का  कोई  प्रस्ताव और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 योजना
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  और  (a)  उत्तरप्रदे

 की  965
 करोड़  रुपये  की  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  राज्य  सरकार  ने  gat  जिलों  के  लिए  विकास

 के  विभिन्न  क्षेत्रों  के
 अन्तरगत  219.6

 करोड़  रुपये  की  व्यवस्था की  है  ।  बस्तर और  श्रीकाकुलम

 जिले  के  प्रमुखतया  आदिवासी  क्षेत्र  इनमें  एक  केन्द्र  प्रायोजित  स्कीम  के  अन्तर्गत  आदिवासी

 विकास  खण्ड  काम  कर  रहे  हैं
 ।

 इन  आदिवासी  क्षेत्रों  के  त्वरित  विकास के  लिए  अन्य  कार्यक्रम

 चालू  करने  का  प्रइन  भी  विचाराधीन है  ।

 ग्रामीण  रोजगार  की  तूफानी  स्कीम  से  देश  के  सभी  जिलों को  लाभ
 इसके

 है  ये
 रिक्त

 pea
 कार्यक्रम

 चिप  डर  सत्रों

 कीलाल  पह

 26



 26  1893  (a4)  लिखित  उत्तर

 उत्तर  प्रदेश  के  पुर्वी  जिले

 औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े जिलों  के  लिए

 रियायती वित्त  की  व्यवस्था  |  al  आज

 सुल्तानपुर

 ह्राइच  |

 (2)  औद्योगिक ce  से  पिछड़े  क्षेत्रों  में  स्थिर  बलिय

 पूँजी के  10  प्रतिशत के  बराबर  उपदान

 )  सहायता

 (3)  लघु  कृषक  विकास  अभिकरण

 4)  सीमान्त  किसान  और  खेतिहर  मजदूर  बालया

 5)  सुखा  प्रबल  क्षेत्रों  में  ग्रामीण  निर्माण

 क्रम

 )  वारानी  भूमि  कृषि  परियोजना

 जिला
 a

 औद्योगिक  दृष्टि  से  free  ६
 a

 यती  faa  की  व्यवस्था  |  क्षेत्रों ह ज

 के  लिए

 श्रीकाकुलम जिला

 विकास  अभिकरण
 कुलम्‌

 ना

 ्र

 क  बीकानेर-दिल्‍ली  ट्रंक  लाइन

 डा०  कर्णी  सिह
 :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 (#)  कया  सरकार
 के  विचाराधीन  यह  प्रस्ताव है

 कि
 बीकानैर-दिल्‍ली की खराब ट्रंक की  खराब  ट्रंक

 लाइन  को  चालू  वर्ष  में  नया  केबल  बिछा  कर  चालू  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  कया  है  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नंदन  बहुगुणा  जी  at

 .  सीघी  प्रणाली  पर  बीकानेर  से  दिल्ली  तक  एक नया पा  spate

 सकिट
 और  दो  करचल  सकट  पहले  ही  काम  कर  रहे  हैं  शेष  दो  स्किटों  को  मूल  मिश्रित  ( weft
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 ee

 नि
 उन्हें

 ~
 तार और  सह  मार्ग  पर  रखा  जाता  है  ।  जुलाई  1971  के  मध्य

 तक
 vg  सहधुरीय  पर

 काम  करने  के
 ब

 लए  सकासातीरित  बर  ी

 नगरों  शौर  गांवों  में  ‘fafa  समाचार-पत्र  श्रारम्भ  करना
 ्

 aa  पि  वर  की 532.  श्री  राम  सहाय  पाण्ड  सुचना  श्रौर  प्रसारण

 करेंगे

 क्या  कुछ  समय  भित्ति  समाचार-पत्रਂ  आरम्भ
 किये  गये  थे  और

 यदि  तो  इसके

 मख च्झ  उद्देश्य  FAT

 उन  नगरों के  क्या  नाम  हैं  जहां  fafa  समाचार-पत्रਂ  rea  | किये  गेये
 और

 इनको
 कितने  दिनों  के  बाद  निकाला  जाता है  तथा  इन  समाचार-पत्रों  में  किस  की  घटनाओं

 को  प्रधानता  दी  जाती

 क्या  fafa  समाचार-पत्र  गांवों  में  भी  आरम्भ  किये  गये  और  क

 द
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 ?

 ्

 सुचना  श्र  प्रसारण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  नन्दिनी  सतपथी )  जी

 श  में  विभिन्न  क्षेत्रों में  विकासात्मक  गतिविधियों  तथा  उपलब्धियों को  बताने  के  लिये  देशਂ

 नामक  दीवारी  समाचारपत्र  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी में  20  1970  को  आरम्भ  किया  गया  था  ।

 बाद  में  तमिल  तथा  उर्द  के  संस्करण  दरू  किये  गये  हैं  ।

 से  दीवारी  समाचारपत्र  साप्ताहिक  रूप  से  प्रकादित  किया  जाता है  तथा

 इसकी  प्रतियां  केन्द्रीय  सरकार  के  क्षेत्रीय  प्रचार  राज्य  सरकारों  तथा  सीधे  डाक  के  माध्य

 देश मर  के  ग्रामीण तथा  शहरी  क्षेत्रों  में  प्रदर्शित की  जाती  है  ।  दीवारी  समाचारपत्र में

 त्मक  उपलब्धियों  से  सम्बन्धित घटनाएं  ग्रामीण  क्षेत्रों में  होने  वाली  ऐसी  घटनाएं  भी  शामिल

 हैं

 कि  ope

 पश्चिम  बंगाल  में  श्राने  वाली  श्रौर  वहाँ  से  जाने  वाली ी  डाक
 क

 क

 वितरण  में
 meats

 +533.  श्री  चौधरी :

 att  सुबोध  हूंसदा
 :

 कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  इस  आशय  की  दिकायतें  प्राप्त  हुई  ड  पदिचम बंगाल  में  पूर्वे और

 दक्षिण  प्
 रेलवे  के  क्षेत्रों  में  रेल-संचार  मंग

 तथा उस  राज्य  और  व्यवस्था की  स्थिति

 बिगड़ी  दोने  से
 डाक  मेजने  तथा  वितरण  करने

 वाले  कर्मचा  सुरक्षा  न  होन ेके  कारण

 28



 16  1971

 ra  स्किल  में  आने  का वाली  और  वहां  के  डाकघरों  से  अन्यत्र  जाने  वाली  डाक के  वितरण

 हुत  विलम्ब होता  और

 क्या  इस  विलम्ब  को  कम  करने  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  की  सरकार  से  पराम  करके

 कोई  सुधारात्मक उपाय  किए  गए  हैं  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नंदन  क  लए  पए  दे  ee

 वहां  के  डाकघरों  से  अन्यत्र  जाने  वाली  डाक  के  वितरण में  विलम्ब  की  दिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं

 इनमें  बहुत  सी  दिकायतें  राज्य  में  गड़बड़ी  की  स्थिति  और  कभी-कभार  रेल-संचार  के  भंग  होने  के

 कारण  होती  हैं  ।

 स्थानीय  पुलिस  और  राज्य  प्राधिकारियों  के  साथ  सम्पकं  कायम  रखा  जाता  है

 ता कि  संचार  व्यवस्था  को  नियमित  रूप  से  सुनिश्चित  बनाये  रखने  के  लिए  जब-कभी  आवर

 पड़ती
 है  उनकी  सहायता  ली  जाती  है  ।

 Box  Containing  Chinese  Leterature  Etc.  Found  in  Mirzapur  District  (Uttar  Prad

 व
 *534.  Shri  R.  V.  Bade  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  a  box  containing  Chinese  Literature,  photographs,  cameras  transistors

 batte:  e  Uttar ies  was  found  by  a  villager  at  an  uninhabited  place  in  Mjrzapur  District  on

 Pradesh-Bihar  border  during  the  second  half  of  May,  1971;  and

 tate (b)  whether  any  investigation  has  since  been  made  in  this  regard  by  the

 vernment

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  K.  Pant)  (a)  and  (b

 According  to  information  received  from  the  Government  of  Uttar  Pradesh,  some  polythen
 material  and  a  carton  with  Kuomintang  literature  were  recovered  on  May  18,  1971  from  2

 jungle  near  Keotam  Village,  Panoganj  P.  S  in  District  Mizapur  One  transmitter/receiving
 set  along  with  6  volts  U.S.  A.  battery,  some  alkaline  solution  in  a  small  tin  containe

 with  6  pieces  of  insulating  material,  an  electric  underwear  and  a  button,  probabls
 a  memorial  medal  to  celebrate  the  60th  Anniversary  of  Republic  of  China  were  also  re

 vered.  The  literature  weigh  about  20  lbs.  and  consists  of  pro-Chiang  Kai  Shaik  pape  TS

 ane
 a  gist  of  his  speeches  The  instrument  appears  to  be  ment  for  transmitting  metero

 In  all  probability,  they  came  in  a  meterological  balloon  and  were  intended

 forthe  Mainland  of  China  and  had  drifted  into  India. पदासा
 reports.

 fage  atc  मणिपुर को  got  राज्य का  दर्जा  दिया  जाना

 श्री  दशरथ  देव
 :

 गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  का

 विचार  लोक  सभा  के  चालू  सत्र  त्रिपुरा  और  मणिपुर  को  पूर्ण  राज्य  का  दर्जा  देन  हेतु  विधेयक

 लाने का

 नाटी  गि  bide
 हती

 ट
 पुरः  स्थापित

 कर  के  लिए  विधेयक

 को  कल तैयार  के
 प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  7.0
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 Written  Answers  June  16,  1971

 स
 व
 क  के  लिए  maatad .]  जाति  A is]

 श्रादिस  जातियों  के  लिए  शभ्रारक्षण
 थ

 #536  श्रीमती  भागंवी  तनकप्पन  :.  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगी

 कि

 Pas (F
 क्या  वर्तमान  जनसंख्या  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जन  जातियों  की

 बढ़ती  हुई  संख्या  के  आधार  पर  सरकारी सेवा  में  भर्ती के  लिए  इन  जातियों  के  लिए  आरक्षण की

 प्रतिशतता  बढ़ाने  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है
 ?

 ओर
 गह  मंत्रालय  ate  कार्मिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  मिर्धा )

 (@)  1961  की
 जनगणना  के  अनुसार  देश  की  कुल  जनसंख्या  में  इन

 नपात  को
 ध्यान  में  रखते  भारत  सरकार  की  सेवाओं  में  गृह  मंत्रालय  के  संकल्प

 स०  (THowoeTo )  दिनांक  25  मार्च  1970  [ wearer  में  रखा  गया

 देखिये  संख्या  एल०  टी०  429/71]  के  अनुसार  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  आदिम  जाति  के

 लिए  आरक्षणों की  कुल  प्रतिशतता  25  1970 से  पहिले  ही  बढ़ा  दी  गई  है
 ।  1971

 की

 जनगणना
 के  आधार  अनुसूचित  जाति

 और  अनुसूचित आदिम  जाति
 की  जनसंख्या  के  आंकड़ें

 भी  उपलब्ध  नहीं  इस  समय  आरक्षण  की  प्रतिशतता  के  लिए  और  आगे  कोई  gata

 करने  का  प्रशन  ही  नहीं  उठता
 |

 ध

 दिल्‍ली  में  पत्तन  की  स्थापना
 थ

 +53:  7.  एच०  है
 एल०  भगत  :.  क्या  विदेश  व्य यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा eae

 करेंगे कि
 vay

 क्या
 सरकार  दिल्‍ली  में  एक  स्थल  पत्तन  की  स्थापना

 के  प्ताव  पर  विचार  कर

 फौद  गार
 यदि  तो  प्रस्ताव  को  कब  तक  क्रियान्वित  किये  जा

 विदेश  व्यापार  मंत्री  एल०  एन०
 जी

 at ग

 इस  प्रस्ताव  के  कार्यान्वयन  का  यह  fe  जानें  के  पश्चात  ही  उठंगा

 कि
 शुष्क

 पत्तन  की  स्थापन  की
 जानी  है  अथवा  नहीं  ।

 तिरुपति  में  ATHTAATTt  केन

 ay
 538  थी  टी  ०  बालकष्णया : च्न्द्द  कया  सुचना श्रौर  प्रसारण  मन्त्री ae  बताने  की  FAT

 करेंगे कि
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 लिखित  उत्तर 26  1893

 7  क  ्

 क्या  तिरुमला  तिरुपति  देवेस्थानम  और  तिरुपति  नगर-परिषद  की  a  से  प्राप्त

 किसी  अभ्यावेदन  में  केन्द्र  सरकार  से  आंध्र  प्रदेश  के  तिरुपति  अथवा  तिरुमला-चि  Az |  जिले  मैं

 आ  PITA  का  प्रसारण  केन्द्र  स्थापित  करने  का  अनुरोध  किया  गया  और

 क्या  तिरुमला  तिरुपति  देवस्थानम्‌  ने  आकाशवाणी  केन्द्र  के  निर्माण  के  ये  वित्तीय

 देने  का  प्रस्ताव किया  है
 ?  क

 सुचना  श्गौर  प्रसारण  मस्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  नन्दिनी  सतपथी ग
 ह

 जी

 थ

 (=)  हां  ।  परन्तु  इस  सुझाव  पर  अमल  करना  सम्भव  नहीं  पाया

 ame

 ब
 योजना  SATAVT  राज्य  योजना  निकायों  में  पारस्परिक

 "539.
 श्री  बी०  एस०  मूतिं  :  क्या  योजना  मंत्री  26  1971  के  तारांकित  प्रशन

 संख्या  61  |  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  थ

 राज्य  योजना  निकायों  के  साथ-साथ  योजना  आयोग  किस
 ्

 प्रकार
 करता  है

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  नियम  बनाये  गये  हैं

 क्या  राज्यों  में  योजना  सैल  स्वतंत्र  रूप  से  कार्य  कर  रहे  हैं  और

 यदि  तो  इन  योजना  सैलों  का  योजना  आयोग से  क्या  सम्बन्ध  है
 a

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  से  प  ae  योजना

 सस्थ  ओं  राज्य  सरकारों  की  योजना  के  सम्बन्ध  में  सहायता  पहुंचाना  तथा  सलाह  देना  होता

 है  ।  राज्य  योजना  विभाग  योजना  आयोग  से  पंचवर्षीय  तथा  वार्षिक  योजनाओं  के  सम्बन्ध  में  संपर्क

 fra  करते  हैं  ।

 राज्य  सरकारें  अपनी  आवश्यकतानुसार  योजना  संगठनों  का  गठन  करती  हैं  ।  सामान्यतया

 प्रत्येक  राज्य  में  एक  अलग  योजना  विभाग  होता  है  ।  कुछ  राज्यों  में  योजना  संगठन  सामान्य

 प्रशासन  आदि  से  सम्बन्धित  विभाग  का  अंग  होता  है  ।  अन्य  विभागों  तथा  अधीनस्थ  संस्थाओं  की

 व्यवस्था  प्रत्येक  राज्य  में  अलग-अलग है  ।  ये  राज्य  सरकारों से  या  जिन  विभागों  के  ये

 हैं  उनसे  अलग  स्वतंत्र रूप  से  कार्य  नहीं  करते  ।  योजना  आयोग  राज्य  के  योजना से

 करने  वाले  विभाग  से  संपकं  रखता  है  |

 द  so

 7  मसुर  जिले  में  हरिजनों  के  घरों  का  ज  लाया  जाना

 2252.  श्री  कया  गृह  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 सरकार को  इस
 बात  की

 जानकारी  है  कि  1971
 में  मैसूर  जिले

 के  हांचीपुरा
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 Written  Answet's  क
 Jyastha  26,

 26,  1893.0  (Saka)

 क

 उनका  सब
 में

 न  जागड  में  हरिजनों  के  अनेक  धरों को  जला
 गया  था  vy

 और  सामान  नष्ट  हो  गया

 bday  मआवजा  दिया  गया ee  स्  न और  क्या यदि  तो  उनको  बसाने  के  लिये fe

 थ

 तौर  से  बसा  दिया  गया  और

 क्या  आग  लगने  के  कारण  की  जांच  की  गई  है  और  यदि  तो  उसका
 तका  ब्यौरा

 नवा

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  (@)  राज्य  सरका

 से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  23  प  1971  को  मैसुर  जिले  के  क्जागड़  ताल्लुक  में  हांचीपुरा  गांव

 आकस्मिक  अग्नि  में  अनुसुचित  जातियों  के  व्यक्तियों की  99  झोंपड़ियां तथा  देसी
 खपरेलों

 के
 थ

 मकान
 जल  गये  ।

 103  परिवारों
 को

 62.553
 रु०  की  हानि  उठानी  पड़ी  ।  तुरन्त  अनुदान  के  रूप

 में  प्रत्येक  परिवार  को  20-20  रुपये  दिये  गये  थे  ।  इसके  अतिरिक्त  तन्जागड  ताल्लक  ats  द्वारा

 थ  प्रत्येक  परिवार  को  25-25  रुपये की  राशि  स्वीकृत  की  गई  ।  राज्य  सरकार  ने  पीड़ितों  को  राहत

 प्रदान करने  के  लिए  25,905  रुपये  की  और  राशि  स्वीकृत  की  है  ।  स्थानीय रूप  से  दिये  गये

 दानों  में  से  अस्थायी  आश्रय  तथा  भोजन  की  भी  व्यवस्था को  गई  थी  ।  ग्रामीणों  के  पुनर्वास के

 लिए  राज्य  सरकार  ने  एक  उपयुक्त  स्थान  को  चना है

 पुलिस  अधीक्षक तथा  सहायक  नन्जागड ने ने  मामले की  जाँच  की  है  और

 निष्कर्ष  पर  पहुंचे  हैं  कि  इसमें  कोई  धोखा  नहीं  था  और  यह  कि  आग  आकस्मिक थी  ।

 मसुर  राज्य  में  डॉ०  बो ०  श्रार०  श्रम्बेडकर  की  प्रतिमा  का  नष्ट  निचा

 जाता

 2253.
 श्री  ~ aay x aT  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क

 (5  क्या
 1971

 में  डा०  बी०  आर  अम्बेडकर की  एक  प्रतिमा  गो  मैसूर  राज्य  के
 बिदार  जिले  में  हुमनाबाद  में  नष्ट  किया  गया  था

 ~  यदि  तो  क्या  अपराधी  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  और  उस  पर  भारोप  लगाये

 गये

 कया  इस  घटना  के  बारे  में  कोई  जांच की  गई  और
 a

 a
 क्या  प्रतिमा  को  फिर  से  स्थापित  करने  के  बारे  में  कोई  कार्यवाही  की  गई

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र
 से

 (4)  राज्य  सरका

 प्राप्त  सूचना  के  अनुसार
 14

 और
 15  1971

 की  रात्रि  को  कुछ  अज्ञात  बदमाशों  ने  हुम
 बाद

 जिले  में
 डा०

 बी०  आर०  अम्बेडकर  की  प्रतिमा को  हटा  दिया  और  उसे  क्षति

 पहुंचाई  ।  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  घाराओं  295  और  427 के  अन्तर्गत  एक  मामला  दायर  किया

 गया  है
 और  जांच-पड़ताल चल  रही  है  ।  मालूम  ea  है  कि  स्थानीय  जनता  डा०  अम्बेडकर  की

 अर्घ  प्रतिमा  स्थापित  करने  के  लिए  चन्दा  एकत्र  रूण  रही है  ।
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 16  1971  लिखित  उत्तर

 केले  का  निर्यात

 2254.  श्री  सोमचन्द

 सोलंकी  :  क्या  बिदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  ७५१९५ करग  कि  :

 छ  क्या  सरकार  का  विचार  केले  के  निर्यात  पर  रोक  लगाने  का

 भारत से  कितने  तथा  कौन-कौन  से  देश  केले  का  आयात  कर  रहे
 और

 इसके  निर्यात  से  प्रतिवर्ष  कितनी  विदेशी  मुद्दा  अजित  की  जाती
 है  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  ato  जी  नहीं  ।  न्य

 वहरीन  द्वीप  कुवेत और  कतार  |

 1969-70  में  37.28 लाख  रु०  मूल्य  के  निर्यात  हुए  ॥

 Grant
 of  Import  Licence  to  Madhya  Pradesh  Covernment  for  special  Stainless  Steel

 2255.  Shri  G.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Foreign  Trade  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  Government  of  Madhya  Pradesh  have  applied  for  forei  m  exchange
 or  for  12.0  grant  of  import  licence  in  order  to  import  special  stainless  steel;

 b)  the  amount  of  foreign  exchange  asked  for  by  the  State  Government;

 (c)  the  date  when  their  applications  was  received  and  the  date  on  whicl  action  was

 taken  thereon;  and

 (d)  in  case  no  action  has  been  taken,  the  reasons  therefor  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Foreign  Trade  (Shri  A.
 George):  (a)  No

 such  application  has  come  to  the  notice  of  the  Ministry  of  Foreign

 (b)  to  (d)  Do  not  arise.

 Decline  in  Export  of  Mangoes

 क  4

 2256
 58.0

 G.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Foreign
 Trade  be

 pleased  to  state:

 (a)  whet  er  export  of  mangoes  is  continuously  going  down  since  1965-66;  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  to  arrest  this  decline  ?

 The  D  puty  Minister  in  the  Ministry  of  Foreign  Trade  (Shri
 A.C:  George);

 No,  Sir.

 (b)  Doe  not  aries.

 द

 भारत
 द्वारा  श्रंतरिक्ष

 उपग्रह  का  विकास

 सतीन क्या  परमाण 2257.  stam  राज  fag  कोटा  चके  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  fe
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 hal  क
 सतर  का  सास

 He  दर  भारत  ने  अपने
 अंतरिक्ष

 ह
 के  विकार  में  कितनी

 प्रगति
 की  है

 ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  गृहमंत्री  तथा  सुचना  RIT  प्रसारण  मंत्री  eect

 :  उपग्रह  छोड़ने की  क्षमता  के  अपने  कॉर्येक्रम पर  भारत  पूरी  शक्ति  के  साथ

 अमल॑  कर  रहा  है  ।  इस  कार्येक्रम  के  ऊर्जा  तथा  आन्तरिक

 के  दशाब्द  के  कार्यक्रम  की  रूपरेखाਂ  नामक  पुस्तिका  जिसकी  प्रतियां  संसद के  पुस्तकालय

 छपलंब्ध  दिये  गये  हैं  ।  बहुत-सा  आवश्यक  आधार-भूत  तकनीकि  प्रविधियों
 का

 विकास

 ays
 पूवेक  किया  जा  चुका  है  तथा  उपग्रह एवं  उपग्रह  को  छोड़ने के  काम  में

 आने  बाले
 चार  चरणों

 ् राकेट  के  विस्तृत  fearaat  को  अन्तिम  रूप  feat  जा
 रहा  है  ।

 ्
 रूस  श्रौर  श्रमरीका  द्वारा  भूमिगत  परमाण  परीक्षण

 क

 2258,  श्री  समर  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 किं

 क्यों  गत  6  महीनों  में  रूस॑  और  अमरीका  ने  अनेकों  मूमिगत

 परीक्षण  किए

 रमाणु  विस्फॉट

 (@)  यदि  तो  उक्त  परमाणु  विस्फोट  का  ब्यौरा कया
 oe

 कया  सरकार  परमाणु  इंजीनिरयारिंग उद्देश्यों  के  लिए  भूमिगत  परमा
 a

 faente  करने

 7 के  लिए  सिद्धान्त रूप  से  सहमत हो  गई

 यदि  तो  क्या  ऐसे  परमाणु  विस्फोट  परीक्षणों  के  लिए  ore  मक  कांय  के  बारे

 में  कोई  ठोस  कार्रवाई की  गई  और

 यदि
 तो

 इसके
 क्या

 कारण  हैं  और
 यदि  तो  ऐसे  भूमिगत  परमाणु

 परीक्षण कब  किये  जायेंगे  ?
 शिति

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  TE  तथा  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री
 इन्दिरा

 1  1971
 से

 7  1971  तक  की  अवधि  में  सोवियत रूस  ने  चार

 भूमिगत  परमाणु  विस्फोट  किये  हैं
 ।

 इस
 अवधि

 में
 अमरीका

 द्वारा  किसी  भी  भूमिगत

 विस्फोट  के  किये  जाने  की  सुचना  नहीं  मिली  है  ।

 रूस  द्वारा  किये  गये  चार  भूमिगत  विस्फोटों  में  से  तीन  विस्फोट  क्रमशः  22

 25
 तथा

 6
 जून  को  सेमिपलाटिनिस्क के  परीक्षण  स्थल  में  किये  गये  थे  ।  चौथा  विस्फोट

 23  1971  को  उराल  पर्वत  में  किया  गया  था  ।  इन  चारों  में  से  प्रत्येक  विस्फोट  80  किलो

 टन  टी  एन  टी  के  बराबर  शक्ति  का  था  ।  यह  सुचना  मंसुर  राज्य  के  गौरी  उद्नूर  नामक  स्थान

 पर  लगे  हुए  भूकम्प-सुचकों  द्वारा  एकत्रित  किए  गये  आंकड़ों  के  विद्लेषण  पर  आधारित  है  |

 (7),  तथा  परमाणु  ऊर्जा  आयोग  उन  अवस्था  के  बारे  में  अध्ययन  कर  रहा

 है  जिसके  अन्तगंत  शान्तिमय कार्यों  के  लिये  किये  क

 त

 facnie-441  के
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 लिखित  उत्तर 26

 क

 (a=)

 ण
 वि

 इर्द-गिर्द  के  क्षेत्र  के  लिये  संकट  पैदा  न  करते ete  q  भो  भारत
 eer; am  id oS  दर

 Cory  a  ee  otis चह ee  दि  द  के  से  लाभप्रद  सिद्ध
 है  त

 mr  M4  WAS  Sy

 हो  सकते  है
 हू

 Permission  to  Madhya  Pradesh  Government  for  Dircct  Talks  with  Foreign  Countries

 for  export  and  import  Trade

 Shri  G,  C.  Dixit  Will  the  Minister  of  Foreign  Trade  be  pleased

 ee
 ct  talks )  whether  the  Government  of  Madhya  Pradesh  are  allowed  to  have (

 with
 f

 oreign  countries  regarding  export  and  import  trade;  and

 (b)  if  so,  the  number  of  foreign  Governments  with  whom  the  Govern  nent  of  Madhya
 Praaest  1ave  established  contacts  in  this  regard  and  the  extent  of  trade  be  ng  transacted
 in  this  r  anner  ?

 Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Foreign  Trade  (Shri  A.  Geors  (a)  No,  Sir

 द  Does  not  arise

 Setting  up  of  Public  Undertakings  in  M.  P

 22:  60  Shri  G.  C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  stat

 (a)  whether  the  Government  of  Madhya  Pradesh  have  requested  the  Ce  tral  Govern-

 ment  to  set  period p  public  undertakings  in  the  State  during  the  Fourth  Five  Year  Pla

 (b  ment if  so,  the  particulars  of  the  units  requested  to  be  set  up  by  the  State  Gove

 and

 | हु
 c)  the  action  take  or  proposed  to  be  taken  by  the  Central  Government  in  this  16881

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Mohan  Dharia)  (a)  Yes,

 ised (b)  The  Government  of  Madhya  Pradesh  have  proposed  setting  up  of  two  coal-!

 super  ermal  stations  near  Patherakhera  and  Singrauli  coal  fields  respectively.

 (c)  The  proposal  of  the  Government  of  Madhya  Pradesh  will  be  taken  into  account

 along  w  th  similar  proposals  of  other  State  Governments  at  the  time  of  formulation  of  the

 h  Five Fifth  F  Year  Plan  or  if  possible  earlier  at  the  time  of  reappraisal  of  the  Fou!

 Year  Pla

 टेलीफोन  सलाहकार  समिति

 61.  श्री  सोमचंद  सोलंकी  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृप
 करेंगे कि

 राज्यों  में  टेलीफोन  सलाहकार  समिति  के  क्या  कार्य
 हैं|

 उक्त  सलाहकार समिति  के  सदस्यो ंके  अधिकार  क्या
 हैं

 और
 वे  किस  प्रकार की

 सलाह  और  सिफारिदों कर  सकते  और

 saa  टेलीफोन  समिति  के  सदस्य  टेलीफोन  लगाओਂ के  मामलों  में

 frac  देने  की  सिफारिश  कर  सकते  हैं  और  यदि  तो  उक्त  समिति  के  सदस्य  किं

 प्राथमि  ता  की  सिफारिश  कर  सकते  हैं  और  किस  श्रेणी  के  लिये  ऐसा  कर  सकते  हैं
 ?  दिती  है
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 क  थ

 Written  Anew
 ers

 a  Jyaistha  4,  189
 (Saka)

 ्  7
 eT

 =~

 और  टेलीफोन  सलाहकार gare  मंत्री  erat  नंदन  :
 a मितियों के  काय  और  उनके  सदस्यों  के  विचाराधीन  आने  वाले  विषयों का  उल्लेख  विवरण

 किया गया  है  ।

 टेली ड
 टेलीफोन  सलाहकार  समिति  अपना  टेलीफोन  योजना  के  अधीन  बिना  वारी  के

 फोन  कनेक्शन  देने
 की  सिफारिश कर  सकती  है  ।  श्रेणी

 ही  लि  हिए  उपे  पेशि

 5
 50

 प्रतिशत  कनेक्शन  भी  समिति  की  सिफारिशों  पर  बिना  वारी के  दिए  जाते हैं
 ।

 समिति  समूर  तौर

 पर  सिफारिशें  करती  प्रत्येक  सदस्य  को  खास  कोटा  अलाट  करने  की  आवश्यकता  नहं  होती  ।

 विवरण
 द

 द टेलीफोन  सलाहकार  समितियों  के  काय

 टेल  गेन  का  प्रयोग  करने  वाली  जनता  और  डाक  तार
 तिरप

 बीच  निकट  संबंध

 स्थापित  करना

 जनता  को  यह  विश्वास  दिलाना  कि  उनकी  तकलीफों  को  उचित  तरीके  से  विभाग के

 सामन ेर  जाता  है  और  उन  पर  ध्यान  दिया  जाता है

 3.  स्थानीय  और  ट्रंक  सेवा  को  बेहतर  बनाने  के  लिए  विभाग  को  परामशं  देना
 TE er i

 4.  टेलीफोन सेवा  में  सुधार  लाने के  लिए  विभाग  द्वारा  की  गई  कार्रवाई
 प्रचार

 करना

 5  जनता  में  सहयोग  और  संतोष  का  भाव  पैदा  करके  मौजूदा  स्थिति  पर

 लिए  विभाग  की  सहायता करना

 in

 आवेदनकर्ताओं  के  मामलों  का  गुण-दोष  और  उनके  कार्यकलापों  का  तुलनात्मक  महत्व

 के आ  शार  पर  जायजा  लेते  हुए  सरकार  की  नीतियों  के  अनुरूप  उचित  और  समान  आधार  पर  नये

 कनेक्शन  देने  में  विभाग  की  मदद  करना

 गुजरात  में  काडी  दुर्गा  काटन  मिल्स  का  बन्द  किया  जाना
 ्

 पए
 श्री  Trae  सोलंकी  :  क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री यह  बताने  की  पा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  गुजरात में  काडी  दुर्गा  काटन  मिल्स  गत  सात  वर्षों से

 बन्द  है  और
 श्रमिकों

 को
 रोजगीर  देने  हेतु  मिल  को  चलाने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  नहीं  वि ग्या  गया

 है

 ate

 यदि
 तो

 मामले  में  नवीनतम  स्थिति  क्या  है
 ?

 जिंदेश  व्यापार  rear {  में  Iya oer
 ए०  सी०  :

 श्री  gat
 काटन  मिल्स  )  1965  से  बन्द  पड़ी  हुई  मिल  को
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 16  1971  लिखित  उत्तर

 नकब  ग

 निरस्त  करने  योग्य  समझा  गया  था  ।  इसके  अलावा  न्यायालय ने  मिल  की  सम्पत्ति  को  करने

 ः

 tt

 करेंगे

 ह  श्री  चन्द्र  शेखर  कया  सुचना  ate  प्रसारण मंत्री
 a

 क्या  गत  ag  भारत  के  लगभग  40
 प्रतित  समाचार-पत्रों  ने  प्रेस  और  पुस्तक

 स्टन
 ™~

 अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अनुसार  समाचारपत्र  रजिस्ट्रार  को  आंकड़े
 प्रस्तुत  नहीं

 किये

 ता  कि  समाचारपत्र  रजिस्ट्रार  के
 144  प्रतिवेदन  में  विहित

 यदि  तो  दोषी  व्यक्तियों  को  दण्ड  देने  के  लिए  क्या  कानूनी  कार्यवाही  की

 क्या  इस  बात  का  पता  लगाने  के  लिए कि  समाचारपत्र  संगठनों  की  इतनी

 तिशतता ने  इन  उपबन्धों  का  पालन  क्यों  नहीं  सरकार ने  कोई  जांच  की  है  या  करने  का

 विचार  जेसा  कि  रजिस्ट्रार  ने  अपने  प्रतिवेदन  में  सुझाव  दिया  और

 यदि  तो  कानन  और  सख्त  बनाने  के  बारे  में  कोई  कार्यवाही  करने  का  विचार

 सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  wAaT
 हाँ

 1969  को  भारत
 के  समाचारपत्रो ंके  रजिस्ट्रार  के  feats  में  ज द्ज  10,281  TATA

 त्रों  में  से  3,928  समाचारपत्रों  के  प्रकाशक  वर्ष  1969  के  अपने  वार्धिक  विवरण  निर्धारित  स

 अन्दर  अर्थात्‌  28  1970  aH  भेजने  में  असफल

 831  दोषी  समाचारपत्रों को  नोटिस  जारी  किये  गये  हैं  जिन  में  उनसे  अपेक्षित

 नूनी भेजने  के  लिये  कहा  गया  है  ।  यदि  वे  ऐसा  करने में  असफल
 रहे  तो  उनके  विरुद्ध  का

 रंवाई की  जाएंगी

 कोई  औपचारिक  जाँच  नहीं  की  गई  है  और  न  ही  करने  का  विचार

 सख्त  बनाने

 क्योंकि  अधिकांश  दोषी  समाचारपत्र  छोटे  समाचारपत्र
 कानून

 को  और

 का  फिलहाल  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 दिल्‍ली  टलौचिजन  का  प्रसारण  क्षेत्र  थ

 2264.
 श्री  चन्द्र शेखर  सिह  क्या  सुचमा  श्रौर  Ue  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 नली
 टलीविजन  केन्द्र  प्रसारण  क्षेत्र  इ

 ्
 क्य

 त्र  इस  बीच  690  किलोमीटर तक  बढ़ा

 fear मया  है

 यदि  तो
 इसमें  विलम्ब  के  क्या  कारण  और
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 ES

 x  मामला  अब  किस  चरण  पर  है  और  उसके  कट
 होने  की  सम्भावना

 क

 धौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  e THAT  fag) :  we  नहीं  ।

 q)  नए  बनाए  गए  100  मीटर  ऊंचे  टावर  पर  एऐंटेना  के  लगने  में  देरी

 के  लगाने  का  काम  जारी  है  और  उम्मीद  है  यह  1971  के
 अन्त  तक

 मुकम्मल  हो  जाएगा  ॥

 7  दिल्‍ली  टेलीविजन  पर  फिल्‍मी  कलाकारों  के  साथ

 2265.  शी  चन्द्र  war  fag  क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  ब  ताने  की  कृपा

 करेंगे  क

 क्या  हाल  ही  में  दिल्ली  टेलीविजन  केन्द्र  पर  ऐसे  कार्यक्रम  दिखाये  जाते  रहे
 हैं

 जिनमें

 रा  सुनील  राज  कुमार और
 दादि  कपूर जेसे  चलचित्र  अभिनेताओं के  साथ

 ार  किया गया

 यदि  तो  क्या  चलचित्र  के  इन  कलाकारों  को  अतिथि  कलाकार  के  रूप

 पया  गया  था  अथवा  उन्हें  इस  कार्य  के  लिए  मानदेय  दिया  गया  और
 al

 यदि  मानदेय  मत्ता  दिया  गया  तो  गत  महीनों  में  प्रत्येक  कलाकार  को  कितनी

 राशि  का  भुगतान  किया  गया  है
 ?

 31 सुचना  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  धमंवीर  faz)
 से  (

 (7)

 1971
 को  समाप्त होने  वाली

 6  माह की  अवधि  के  दौरान  टेलीविजन  पर  निम्नलि  aa  fara

 कर
 का  इण्टरव्यू  किया  गया  था  ।  इण्टरव्यू  की  तिथियां  तथा  उन्हें  दिए  गए  दन  की  राशि

 उनव  नामों के  आगे  दी  गई  F:—

 उपा  अय्यर  7-5-1971  100  रु०

 fossa
 वादि  कपुर

 ee
 1971

 eed
 Ro

 7-5-1 971 7-5-1 971
 द  100 %o (100 &o

 Tas  सहगल  5-19  100  रु०

 कुमार  :  5-15 an  थ  100  रु०
 a

 सुनील  दत्त
 28-4-1  971

 )0  Ro
 28-5-1971  ं

 कं

 28-5-1971  100  रु०
 2  8-5-1  100  स०

 an इस  प्रयोजन
 irq  ore  विदेष  रूप  से  दिल्ल

 पया
 गया  अपितु दिल्‍ली  में  उनकी

 उपस्थिति का  2  इण्टरव्यू के  लिए  योग  किया  1५  UT
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 ि  विदित

 पंजाब  में  परमाण  ऊर्जा  कारखाने  को  स्थापना

 a
 66.  श्री  देवेन्द्र सिह

 गारचा
 :.  gat  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने

 क्या  बिजली  के  संकट  को  दूर  करने  के  उद्दे्य  से  पंजाब  से  एक  परमाणु  कारखाना

 स्थापित क करने  की  एक  योजना  सरकार  के  विचाराधीन  और

 क र ७१
 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है

 ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  गह  मंत्री  तथा  सुचना  ate  प्रसारण  मंत्री  इन्दिरा

 गांधी )  (#)  तथा  दक्षिणी  तथा  पश्चिमी  faaa  क्षेत्रों  में  परमाण  बिजली  7

 बेर  लगाने  की  सम्भावनाओं  का  अध्ययन  भारत  सरकार  द्वारा  किया  जा  रहा है  ।  बिजलीघरों  .  के

 ये  उपयुक्त  fantor-<aat  का  चुनाव  करने  के  उद्देश्य  से  एक  स्थल-चुनाव  कमेटी  नियुक्ति  की  गई

 |  इस  कमेटी  की  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  तथा  उस  पर  भारते  सरकार  द्वारा  विचार कर  लिये  जाने

 के  ३  ही  यह  सही  तौर  पर  बताया जा  सकेगा  कि  भविष्य  में  परमाणु  बिजलीघर  किन  स्थानों

 हए

 शि

 7

 7
 नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  के  श्रध्यक्ष  को  faafea

 क
 22  67.  श्री  azz  सिह  गारचा  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 )  क्या  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  ने  सिफ़ारिश  की  है  कि  एक  गैर  करेंगे कि ५४०५, सरकारी  यक्ति  नई

 दिल्‍ली  नगर  पालिका  का  अध्यक्ष  चना  जाना

 क्या  रक्षा  मंत्रालय  के  किसी  अधिकारी  को
 इस

 पद  पर  नियुक्ति  किया  गया  और

 द
 यदि  at,  तो  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  की  सिफारिशों  के  विरुद्ध  निर्णय  लेने  के  क्या

 रण  हैं
 ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र
 से

 प्रशासनिक  सुघार

 योग  की  सिफारिश  यह  है  कि  समिति  का  अध्यक्ष  केन्द्र  सरकार  द्वारा  मनोनित  किया  जाय  कि

 कोई  सरकारी  व्यक्ति  होना  आवद्यक  नहीं  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका के  अ

 पद  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  संवर्ग  पर  आनीत  है  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  संवर्ग

 के  एक  अधिकारी  जो  रक्षा  मंत्रालय  में  प्रति  नियक्ति  पर  इस  पद  पर  नियुक्त  किया  गया  है

 बिहार  में  प्रति  व्यक्ति  श्राय

 a
 की  ढपा  करेंगे

 कि  :

 उ
 कुमारी

 अ

 कुमारी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह
 ति

 क्या  बिहा  .  प्रति  =
 देश  में  सबसे  ba  ae  पालामाऊ  जिले  की

 प्रति  व्यक्ति  आय  बिहार में  कम  ट्  और
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 करने यदि  ay  इसके  क्या  कारण  स  ह  afa  afar  आय  में  वृद्धि

 eee  क  रही  a

 योजना  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  सोहन  :

 और  केन्द्रीय

 ख्यिकीय  संगठन  द्वारा  प्रस्तुत TT  1962-63  से  1964-65  तक  के  राज्यों  की  तुलनीय  आय  के

 तुलनीय  अनुमानों  के  अनुसार  बिहार  की  प्रति  व्यक्ति  आय  सबसे कम  है  ।  विभिन्न  जिलों  में
 प्रति

 व्यक्ति
 आय

 के  बारे  में  विश्वसनीय  सुचना  उपलब्ध नहीं  है

 ा विभिन्न  राज्यों  और  एक  राज्य  के  ही  अन्तगंत  विभिन्न  जिलों  के  विकास  स्तर  में  असमान

 सामाजिक-आधिक  आदि  विभिन्न  जटिल  घटकों  पर  आश्भित  होती  बिहार

 राज्य  में  प्रति  व्यक्ति  आय  बढ़ाने  के  लिए  चौथी  योजना  के  दौरान  वहां  के  विकास  की  गति  को

 बरित  करने  के  लिए  ये  उपाय  किये  जा  रहे  हैं
 :-

 (1)  राज्य  की  योजना के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  का  अधिक  आवंटन  ।
 द

 (2)  केन्द्रीय  औद्योगिक  परियोजनाओं  में  पर्याप्त  निवेश  ।

 (3)  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  हुए  दो  जिलों  में  स्थापित  किये  जाने  वाले  ऐसे  नये

 णगिक  एककों  को  जिनका  कुल  स्थिर  पूंजी  निवेश  50  लाख  रुपये तक  है  स्थिर Fs

 निवेश  के  एक  बटा  दस  भाग  के  बराबर  केन्द्रीय  उपदान  )  सहायता |

 औद्योगिक  दष्टि  से  पिछड़े हुए  9  जिलों  को  जिनमें  पालामाऊ  भी  शामिल है  वित्तीय (4)

 संस्थाओं  द्वारा  रियायती  वित्त  की  छोटे  उप-सीमान्त  किसानों  और

 खतिहर  वारानी  खेती  आदि  के  लिए  विशेष  कार्यक्रमों  को  कार्यास्वित  करना

 और  ग्रामीण  निर्माण-कार्यक्रम  जिसके  लिए  वित्त  की  व्यवस्था  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 की  जायेगी  |  राज्य  सरकार  को  यह  परामर्ध  भी  दिया  गया  है  कि  क्षेत्-योजना

 दृष्टिकोण  को  आधारभूत  सुविधाओं  का  निर्माण  करके

 और  प्राकृतिक  साधनों  व  क्षमताओं  आदि  का  विकास  करके  पिछड़े  क्षेत्रों  के  त्व॑रित

 विकास  का  विशेष  ध्यान  रखा  जाये  ।  राज्य  में  प्रति  safer ara at afe आय  की  वृद्ध

 किस  सीमा  तक  होगी  यह  बात  अन्य  अनेक  तत्वों  पर  निर्भर  ये  तत्व हैं  निजी

 क्षेत्र में  वित्तीय  संस्थाओं  से  संसाधनों  की  उपलब्धि  आदि  |

 काजू  उद्योग  के
 बारे

 में
 केरल

 का  प्रतिनिधि

 श्री  नरेन्द्र कुमार  साँघी  :
 a श्री  सी०  Ro  चन्द्रप्पन

 क्य  विदेश  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  थ

 क्या  उचित  मलय  पर  पर्याप्त  माचा  काज न  मिलने  के  कारण  काज की  गिरी

 तयार  करने  के  बहुत  बन्द  हो  के  परिणामस्वरूप केरल  में  काज  उद्योग में  संकट
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 सन्

 निधि की  स्थिति  से  केन्द्रीय  सरकार  को  परिचित  करवाने  के  लिये  हाल  ही  में  एक  सर्वदलीय  !

 मंडल  दिल्‍ली  आया  था  ;

 कह  ब
 क्या  प्रतियोगी मूल्य  पर  काजू  पर्याप्त  में  उपलब्ध  कराये  जाने  के

 जू  विकास  निगम  के  विरुद्ध  राज्य  सरकार  से  अथवा  कारखानों  के  मालिकों  से  कोई अः

 को  पहले  मिला  था  और  यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  और  a

 और  केन्द्रीय
 =  इस  सम्बन्ध में  सबंदलीय  प्रतिनिधि  मंडल  ने  क्या  सुझाव  दिये  थे

 सरकार  ने  कया  निर्णय  किया  a?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  To  सी०  जाज  जी  att

 जी  नही ं।

 समस्याओं  का  स्थानिक  अध्ययन  करने  के  लिये  एक एक  केन्द्रीय  दल  केरल  भेजा  गया

 का! पय

 त  ह

 विचार

 हो

 सहा  दे

 ्
 व्यापार  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  लघु-उद्योगों  को  निर्यात  हेतु  सहायता

 1271.0  शी  विश्वनाथ  झनझनवाला  क्या  fata  ब्यापार  मंत्री  यह  बत  की  कृपा

 करेंगे वि

 क्या  व्यापार  विकास  प्राधिकरण  ने  एसे  लघु  एककों  को  सहायता  देने  लये  कोई

 योजना  तैयार  की  है  जो  जापानी  खरीदार को  उपकरण  तथा  पुजे  सप्लाई  कर  सकते  हैं

 यदि  तो  क्या  एसी  योजना  उन  लघु-उद्योगों  के  लिये  भी  विद्यमान  है  जो  जापान

 as  ड़  अन्य  देशों को  माल  निर्यात  करते  और

 x
 )  यदि  तो  उसके  कारण  हैं

 ?

 @  व्यापार  मंत्रालय में  उपमंत्री  एं०  सी ०  :
 fs /

 तथा  जी

 ह
 )
 प्रइन नहीं  उठता  |

 1965  के  भारत-पाकिस्तान संघष  में  जब्त  की  गईਂ  aeafi

 2272.  श्री  एस०  एम०  कृष्ण  क्या  विदेश व्यापार  मंत्री यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 जब्त  की (F  वर्ष  1965 के  दन तघष  में  पाकिस्तान  ने  जिन  भारतीय  राष्ट्रकों
 की

 उनके  न
 ह  क्या  हैं

 प  सम्पत्ति
 का  मूल्य  कितना

 मारतीय  सरकार  ने  पाकिस्तानी  राष्ट्रकों  की  कितने  मूल्य  की  सम्पत्ति  जब्त  की

 और
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 ्
 यह  सम्पत्ति  भारतीय  Tent  की  सम्पत्ति  से  कितनी  कम  अथवा  अधिक  है

 ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  go  ato  (*)  से

 जिन  भारतीय  राष्ट्रिंकों  तथा  कम्प॑नियों  की  सम्पत्तियां  पाकिस्तान  द्वारा  जब्त  की  गई  थीं  उनके

 दांवों  की  संख्या  लगभग  5600 है  ।  नामों  तथा  पतों  के  संकलन  मे ंजों  लगभग  100  पृष्ठों  से

 अधिक हो  संकते  किये  जाने  वाले  Aa,  उनमें  लंगने  वाले  समय  तथा  श्रम  के  अनुरूप
 न

 होंगे  ।

 इसके  बावजूद  भी  यदि  भारत  के  शत्रु  सम्पत्ति  के  बम्बई  से
 किसी  विशिष्ट  व्यक्ति  के

 दावे
 के

 बारे
 में  कोई  पूछताछ  की  जाये  तो  वह  इस  विषय  में

 जानकारी  दे  सकेगा
 ।  फिर मी  एक

 ववरण  दया

 गया है
 ं  zoe

 fear  जाता  जिसमें  अभिरक्षक  के  पास  पंजीकृत  दावों  का  मोटा-मोटा  ब्यौरा

 दावे का  स्वरूप
 क

 1.  करांची  तथा  चिटगांव  आदि  पर  तटस्थ  और  पाकिस्तानी  जहाजों
 =

 से  उतारा गया  माल  |  5,40,31,681

 2.  पाकिस्तान  में  उस  सरकार
 द्वारा  अपने

 अधीन  ली  गई  भारतीय  फर्में  ।  9,

 पाकिस्तान  क्षेत्रों  में  भारतीय  बैंकों  की  परिसम्पत्तियां  |
 59,  79,092

 पाकिस्तान में  व्यक्तियों  तथा  फर्मों  के  विरुद्ध  वाणिज्यिक  दावे  ।  85,  53,130

 पाकिस्तान  की  कम्पनियों  में  भारतीय  अंश  पूँजी  ।
 2,10,23,809

 शि क
 पाकिस्तान  सरकार  के  विरुद्ध  भारतीय  राष्ट्रिकों  के  पेंशन  सम्बन्धी दावे  ।

 सरकार  द्वारा  रोकी  रक्षा  निधि  तथा  अनुदान

 देने  के  लिए  पाकिस्तान  के  नियोजकों  के  विरुद्ध  भारतीय  राष्ट्रिकों

 के  दावे

 पाकिस्तान  सरकार  द्वारा  भारतीय  रेलवे  का  रोका  गया  रोलिंग  स्टाक  ।
 क  के

 पूर्वी  पाकिस्तान  के  अन्तस्थलीय जल  क्षेत्रों  में  पुरस्कार  स्वरूप

 जब्त  किए  गए  भारतीयों  के  स्वामित्व  वाले  समुद्री

 साइड  पैडल  स्टीमर  आदि  ।  6,73,10,506

 LO  पाकिस्तान  द्वारा  जब्त  किए  गए  भारतीयों  के  स्वामित्व  वाले  चाय

 मालवाहक  जब  वह  पश्चिम  बंगाल  और  आसाम  के  बीच

 में  थे  ।

 पाकिस्तान  द्वारा  जब्त  किए  गए  भारतीयों  के  स्वामित्त
 पटसन  मालवाहक  जब  वह  बंगाल  और  आसाम im

 2,14,80,799

 के  बीच  में  थे  ।
 वि  2.26, 15,336

 |
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 12  पाकिस्तान सरकार  द्वारा  जब्त  किए  गए  प्वामित्व

 वाले  मालवाहक  जहाज  जब  वे  पदिचम  बंगाल  और  आसाम  के

 बीच थे  ।  02,67,588

 पाकिस्तान  सरकार  द्वारा  पाकिस्तान  में  स्थित  भारतीयों  के  स्वामित्व

 वाली अचल  सम्पत्ति  ।  13,79,18,548

 "
 पाकिस्तान  से  भारतीय  राष्ट्रिकों  की  वापिसी  के  समय  पाकिस्तान

 सरकार  अपने  कब्जे  में  ली  गई  भारतीय  राष्ट्रिकों  की  सम्पत्ति  ।

 1  पाकिस्तान  की  बीमा  कम्पनियों  के  विरुद्ध  भारतीय  राष्ट्रिकों  के  दावे  ।  2,95,912

 1,09,00,  88,267

 2.  ी  प्रकार  भारत  स्थित  पाकिस्तान  की  जिनहें

 मारत
 के  शत्रु देश  की

 सम्पत्ति  के  अभिरक्षक  के  नाम  कर  दि
 दिया

 चा  का  विस्तृत  ब्यौरा  नीचे ira  1  ह  ब् गया  क्

 1.  कै  की  ee  575

 2.  कै  oe  कै  1500  मूल्य
 cr  ' क  कै  ७  क  क  कै  कै  क  ७  क  ७  ७  300  मूल्य

 4.  है  कै  ose  em}  300  n

 5.  सम्पदा  आदि  ..  200  वी

 eee औ  स्वाथ  फम  के  क  ef  के  65  ”

 ल  10

 3.  उपरोक्त दो  से  a  urfszat
 को

 जब्त  की  गई

 तत
 और  भारतीय  अभिरक्षक  को  की  गईं  शत्रु  देश  की  सम्पत्ति  के  तुर  आँकड़ों

 का  ता  चलता है

 Ileged  Political  Conspiracy  behind  murder  of  President  of  Student’s  Uni  of

 Banaras  Hindu  University

 2273.  Shri  C.  Pandey
 Shri  K.  Chandrappan

 wi  sp  to  state TO  slate

 Shri  Teja  Swatantra

 the  Minister  of  Home  Affairs  be
 pleased

 (a)  whether  Government  ar  are  thit  there  was  a  political  conspiracy  behind  the

 cold-blooJed  murder  of  Shri  San  Kumar  Kapooria,  President  of  the  Student’s  Union

 of  Banaras  Hin  rsi
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 a
 गण

 ड  the  name  of  the  political  party  responsible  for  the  aforesaid  murd  wy  d

 the  steps  being  taken  by  Government  to  maintain  peace  and  order  and  to  restore

 wie
 c  atmosphere  in  the  University.

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  1.  Pant):
 The  case  relating  to  the  death  of  Shri  Santosh  Kumar  Kapooria  is  under  investi  ion  by
 the  Central  Bureau  of  Investigation  and  action  under  the  law  will  be  taken  a  those

 involved  in  the  crime.

 नक्सलपंथियों  की  गतिविधियों  में  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  eaTTHt  का  eta

 2274.  श्री  एन०  शिवप्पा  कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  नक्सलपंथियों की  गतिविधियों  में  दल्ली  विश्वविद्यालय के  प्राध्यापकों
 का  हाथ

 है
 और  भेजे  गये coat  से  बहुत  से  विद्यार्थी  बिहार  और  पश्चिम  बंगाल  के  प्रशिक्षण  शिविरों

 त  यदि  तो  क्या  सरकार  ने  तथा  कथित  नक्सलपंथियों  के  बारे  में  कोई  जांच

 पड़ताल  की  है
 ?

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र
 :  और  इस

 सम्बन्ध  में

 कार  को  कोई  निंदिचित  सूचना  नहीं  है
 ।

 फिर
 भी

 सरकार  को  सूचना  मिली  है  कि
 कुछ  विद्यार्थी

 अपने
 छात्रावास  छोड़  गये  हैं  और  यह  सन्देह  करने  के  कारण  हैं

 कि
 वे  नक्सलवादी

 प्रभाव  में
 आए

 हैं  आवश्यक  सतंकर्ता  बर्ती  जा  रही  है  ।

 कोलम्बिया  areatizert  कारपोरेशन  के  संवाददांता  कें  विरुद्ध  कार्यवाही

 2275
 श्री  एम०  एम०  जोजफ  कया  सुचना  श्रौर  प्रसारण मन्त्री  यह  बताने  की

 पा

 रग  कि  क्या  सरकार  ने  कोलम्बिया  ब्राडकार्स्टिंग  कारपोरेशन  के  संवाददाता  के  विरुद्ध  कार्यवाही  be  |

 जिसका  समाचार  सप्लाई  करने  के  लिये  पाकिस्तान  ने  उल्लेख  किया  था
 ?

 सरकार  द्वारा  की  गई सुचना  श्ौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  THAT

 पूछताछ  से  पता  लगा  है  कि  दिल्‍ली  में  कोलम्बिया  ब्राडकास्टिग  सिस्टम  से  searfaa  संवाददाता

 द्वारा  एंसा  कोई  समाचार  नहीं  भेजा  गया  था  ।  उस  संवाददाता  के  विरुद्ध कोई  कार्यवाही
 करने

 का  कोई  कारण  नहीं  था
 ।

 उपलब्ध  जानकारी  के  शेख  मुजीबुर  रहमान  तथा
 उनके

 द
 ल  ने

 सैनिक  आन्दोलन  करने  की  योजना  नहीं  बनाई  थी
 ।  यह

 समाचार  पाकिस्तान
 की

 आरोप  लगाने
 की

 नीति  का  अंग  मालूम  होता  है  ।  "

 रोजगार  कार्यालयों  में  रजिस्टड  उम्मीदवारों  की  सरकारी  सेवा  में  ata h के
 ale

 aa  सीसा  की  छूट

 2276  att  at  we
 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि
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 लिखित  उत्तर

 a

 आयु  सीमा  से  छूट  देने के क्या  सरकार  उन  सभी  उम्मीदवारों  को  ये  तैयार है

 २५  वर्षे  की  आयु  से  पूर्व  अपने  नाम  रोजगार  कार्यालयों
 में

 र रजिस्टर  करवा

 ा

 ta

 पैरोजगारी

 की

 स्थिति  के  कारण
 नौकरी  प्राप्त  नहीं  कर  सके  ओर  इस  प्रकार  उनकी  आय

 ५  ay  से  अधिक  हो  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है
 ?

 गह  मंत्रालय  ale  कामिक  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  राम  निवास  मिर्धा )  तथा
 सरकार के  अधीन  विभिन्न सेवाओं  में  भर्ती के  लिए  न्यनतम  तथा  अधिकतम  आय

 सीमाएं

 जो  अभी  उपलब्ध  डा०  ए०  रामास्वामी  मुद्दालियर  की  अध्यक्षता  में  गठित  सरकारी  सेवाएं

 के  लिए  जिसने  इस  विषय  में  विस्तृत  रूप  से  विचार  किया  की  इस

 म्बन्ध  में  की  गई  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखने  के  पदचात  सन  SSXS  में  निर्धारित की  गई  थी  ।

 प्रशासनिक  सुधार  आयोग  ने  गैर-तकनीकी  उच्च  सेवाओं  के  लिए  आयु  सीमाओं  को  बढ़ाकर

 ६  तक  करने  की  सिफारिश की  ताकि  वे  उम्मीदवार  जिन्होंने  विशिष्ट  क्षेत्रों में  उच्च  अध्ययन

 किया  है  या  विदेशों  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  किया  ऐसी  सेवाओं  के  लिए  प्रतियोगिता  परीक्षाओं  में

 बैठने  के  लिए  पात्र  हो  सकें  ।  यह  सिफारिश  विचाराधीन  है  ।  इसी  अनुसचिवीय  श्रेणी  111

 के  पदों  पर  भर्ती  के  लिए  उच्च  आयु  सीमा  बढ़ाने  के  लिए  संयक्‍क्त  TUTAraTAT  की  राष्ट्रीय  परिषद्‌

 की  हाल  की  बैठक  में  कमेंचारी  पक्ष  द्वारा  दिया  गया  सुझाव  भी  विचाराधीन है  ।  तथापि sa  लोगों

 के  सम्बन्ध  में  जिन्होंने रोजगार  कार्यालयों में  अपने  नाम  रजिस्टर  कराये  हैं  २५  ड
 की

 उच्चतर  आयु  सीमा  पर  पहुंचने  तक  नौकरी  प्राप्त  नहीं  की  उस  स्थिति  में  इस  आयु  में  छूठ  देना

 जहां  पर  ऐसी  आयु  निर्धारित  है  या  की  ऐसा  करना  संभव  नहीं  होगा  क्योंकि  इस  निर्धारित

 आय  सीमा  के  बाहर  जाने  इस  प्रकार  के  मामलों  में  भेदभाव  की  गूजाइदश  हो  सकती  है  |

 केरल  में  काजू  तयार  करने  वाले  कारखानों  के  बंद  हीं  जाने  के  कारण  बेरोजगारी

 2277  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सांघी  क्या  विदेश  व्यापार मन्त्री  यह  बताने की  करेंगे

 केरल  में  काजू  तैयार  करने  वाले  कारखानों  के  बन्द  हो  जाने  के  कारण  कि  तने  .
 हि

 बेरोजगार  हो  गये  हैं  और  कारखाने  बन्द  किये  जाने  के  कारण  क्या

 क्या  कुछ  कारखानों  के  मालिक  अपने  कारखानों  को
 पड़ौसी  राज्यों  में  ले  जा

 और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ग्

 हैं

 क्या  सरकार  ने  पीड़ित  बेरोजगार  कर्मचारियों  की  स्थिति में  सुघार  करने  के  लिये

 सहायता  देने  की  पेशकश  की  है  और  यदि

 का तरीका  क्या  है
 ?

 तो  सहायता  की  राशि  कितनी  है  और  3

 ्

 वितरण

 विदेश  पापार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ए०  सी०  सही  जानकारी

 उपलब्ध  नहीं

 45



 rs  क

 Written
 A  nsWers

 ae
 1g  1971.0

 a

 7

 क  हर  at  कुछ  अवधि  के  लिए  अधिकांश  कारखाने बन्द  हो  बत  ai

 के
 खुलने  में  कुछ  विलम्ब  हो  गया  था  जो  काजू  गिरियों

 का  कुछ  भंडार  जमा  हो  जाने

 और  उन्हें  soTfaHet  कारखानों  में  साबित  किये  जाने के  कारण  हुआ  ।  कारखानों  के  अन्य

 राज्यों  में  स्थानान्तरित किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  हमें  कोई  जानकारी  नहीं है  ।

 मौके  पर  अध्ययन  करने  के  लिए  एक  केन्द्रीय  दल  केरल  मेजा  गया  था  ।  दल
 के

 वेदन  पर  सरकार  विचार  कर  रही है  ।

 पटसन  का  श्रनसानित  उत्पादन

 78.  श्री  विश्वनाथ  झनझनवाला  :.  क्या  विदेश  व्यापार  मन्त्री
 यह  बताने  की

 करेंगे कि

 (@)  ि  con

 यदि  at,  इसमें  से  कितने  पटसन  का  उपयोग  निर्यात  उद्देश्यों  के  लिए
 किया

 जा

 i  a

 क
 इस  वर्ष  कितना  पटसन  आयात  किया  ?

 क

 विदेश  व्यापार  मस्त्रालय  में  उप  मन्त्री  ए०  सी ०  :  वर्ष  1970-71

 (Seire-37 )  में  पटसन  तथा  मेस्टा  का  उत्पादन  61.94  लाख  अथवा  इसके  समकक्ष  होने

 अनुमान है  ।

 सोवियत
 संघ

 को
 अल्प  परिणाम  में  ही  पटसन  का  निर्यात  करने  दिया  जाता  है  ।

 1970
 से  1971  तक  की  Tate  में  45,974 गांठों  के  नियात  प्राधिकृत  किये  गये  हैं

 )  बर्षें  1970-71  के  मौसम  में  पटसन  अथवा  मेस्टा  का  कोई  आयात  प्राधिकृत  नहीं
 किया

 कलकत्ता

 2279,
 st  ज्योतिमंय बसु  कया  सुचना  श्रौर

 प्रसारण  मन्त्री  यह  बतानें  की  कृपा

 करेंगे
 कि  कया  वर्ष

 1970
 में  बंगाली पूजा  की  छुट्टियों की  पूर्व  संध्या  पर  सुचना  और

 मन्त्रालय
 से

 विज्ञापनों  के  लिए  बसुमतिਂ  के  प्रबन्धकों  को  कोई  अग्रिम  राशि  मिली  थी  ?

 ७,  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  (art  धमंवीर  : a
 1970

 मन्त्र  ने  बसुमतिਂ  को  विज्ञापनों  के  निमित्त  कोई  अग्रिम  राशि  नहीं
 अ

 बेरोजगार  इंजोनियर
 क

 “2280.  रामचन्द्र  कडनापल्ली  :

 ott  निहा
 एला  ी

 a

 गृह  मन्त्री  यह  बत  की  कृपा  करेंगे  कि
 :
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 रो  बंरोजगार  यरों  की 31  1971  तक  feat  धारी  और  डिप्लोमा  धा

 संख्या  कितनी

 वर्ष  1969-70  और  वर्ष  ig है  | On  यी
 Uesl  के  दौ दौरान  राज्यवार  कितने  द्  जीनियरों  को

 री  और

 बेरोजगार  इंजीनियरों  को  जल्द  से  जल्द  नौकरी  देने  के  लिए  सरकार द्वारा  अं

 क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 गह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  कृष्ण  चन्द्र  देश  में  बेरोजगार  इंजीनि

 यरों  की  संख्या  के  सही-सही  अनुमान  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  रोजगार  कार्यालयों  में  पंजीकृत  इन्जीनियरों

 की  संख्या  से  उनकी  बेरोजगारी  की  मात्रा  का  संकेत  मिलता है  ।  31  1970 को  रोजगार

 कार्यालयों  में  पंजीकृत  16,466  इन्जीनियर  स्नातक  और  47,350  इन्जीनियर  डिप्लोमाधारी  थे  ।

 उन  इन्जीनियरों की
 संख्या  का  राज्य-वार  कोई  अनुमान  नहीं  लगाया  गया  है  जिन्हें  गत

 दो  वर्षों  में  नौकरी  मिली  ।  किन्तु  गत  कुछ  वर्षों  में  इन्जीनियरी  संस्थाओं  से  निकलने  वाले  इन्जीनियरों

 और  रोजगार  कायालयों  में  इन्जीनियरों के  पंजीकरण के  आंकड़ों  से  व्यापक  रूप से  यह  निष्कर्ष

 निकाला  जा  सकता  है  कि  1969  में  लगभग  30,000  इन्जीनियरों  और  1970
 में  अन्य

 33,300

 graitfraz  समस्त  देश  में  नौकरी  प्राप्त कर  सके

 माननीय  सदस्यों  का  ध्यान
 31  1971  को  तारांकित  wea  संख्या  46

 उत्तर  में  सदन  के  पटल  पर  रखे  गये  विवरण  की  ओर  आकर्षित  किया  जाता  है  जिसमें  इन्जी
 नियरों

 की  बेरोजगारी  की  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  की  गई  का

 उल्लेख है

 ब्रिटेन  को  कपड़े  का  निर्यात
 7

 i 22
 281.  श्री  श्यामनन्दन  मिश्र

 :
 क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 न  1971  के  वित्त  विधेयक के  कारण  विकासशील देशों  से  औद्योगिक

 क  ब्रिटेन  में  निःशुल्क  प्रवेश  और  सरल  बन  गया

 इस  योजना  के  अन्तगंत  रुई  तथा  अन्य  कपड़ों  आदि
 की

 स्थिति  क्या  और

 क्या  सरकार  ब्रिटेन  को  हमारे  कुल  निर्यात पर  पड़ने  उसके  प्रभाव की

 जांच की  है  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  ato
 हां

 ब्रिटेन  ने  अधिमानों की  व्यापक  प्रणाली  के  अन्तर्गत  अपने  प्रस्ताव  में  सुती  तथा

 tara  वस्त्रों  को  नहीं  रखा  है  ।  विकासशील  देशों  से  ऊनी  तथा  अन्य  वस्त्रों  के  सर  न्घ  में  निःशुल्क

 प्रवेश की  व्यवस्था  प्रस्तावित  की  गई  है  ।  सुती  तथा  रेशमी  हथकरघा माल  के  ava  में  विशेष

 व्यवस्था  प्रदान  करने  के  लिये  विधेयक  में  उपबन्ध  रखा  गया  है  ।
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 ee ee  ee

 at

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  राजस्थान  के  लिए  धन  का  नियत  7

 द

 2282  करेंगे कि थ्री  नरेन्द्र  कुमार  सांघी  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृ

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  में  कुल  कितनी  पूंजी  लगा  का  प्रस्ताव है

 और बह  देश  में  लगाई  जाने  वाली  कुल  पू  जीਂ  का  कितने  प्रतिशत  और

 प्रस्तावित  निवेश  का  कितना  भाग  राजस्थान  में  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में

 आरम्भ  की  जानेवाली  नई  योजनाओं  के  लिये  रखा  गया  है
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  राजस्थान  की
 चौथी

 य  योजना  के  लिए  302  करोड़  रुपये  का  परिव्यय  योजना  आयोग  द्वारा  मंजूर  किया

 यह  देश में  सभी  राज्यो ंके  लिए  निर्धारित  परिव्यय का  लगभग  4.  3

 प्रतिशत

 )  राज्य  की  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  की  गई  नई  स्कीमों  पर  होने  वाला

 131  करोड़  रुपये है  ।

 7

 faarza  में  विदेशी  मद्रा  के  ISTH  का  पता  लगाया
 जानी

 लि  श्री  ए०  के०  गोपालन  क्या  प्रधान  मंत्री  ag  बताने  की  गे  कि

 का  पता
 1970  में  सतकता  विभाग  त्रिवेन्द्रम  ने  विदेशी  मुद्रा  के  गॉलमाल  के  कुल  कितने  मामलों

 ह ै?

 गृह  मंत्रालय  ate  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  1970

 के  दौरान  प्रवर्तन  निदेशालय  के  उप-क्षेत्रीय  यूनिट  ने  त्रिवेन्द्रम  विदेशी  मुद्रा  विनियम
 :
 घिनियम

 1947  विभिन्‍्त  उपबन्धों  के  उल्लंघन  के  संदेह  में  105  मामलों  का  पता  लगाया  |

 कुल  राष्ट्रीय  उत्पादन

 2284.  sit  डी०
 डी०  देसाई  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  ag

 1967 से  वर्ष  1970 तक  देश  में  कुल  राष्ट्रीय  उत्पादन  और  उसमें  से  वितरण  का

 ब्यौरा  क्य

 वान
 परमाणु  ऊर्जा  गृह  मंत्री  तथा

 सुचना
 शौर  प्रसारण

 म  (  भ्रीमती
 इन्दिरा  गांधी )

 सकल  आन्तरिक  उत्पाद  और
 और  व्यय  के  राज्यवार  आंकड़ों  के  अनुमान

 उपलब्ध  नहीं  हैं
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 ह
 —  रकार

 द्वारा  राज्यों  को  सहायता

 228  श्री  पी०  के ०  देव

 श्री  राजदेव  fag

 या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या कुछ  राज्य  सरकारों  ने  विशेषकर  पिछड़े हुए  राज्यों  ने  केन्द्रीय  सरकार
 से

 रूपरेखा अन्रोध  किया  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्यों  के  बीच  वित्तीय  सम्बन्धों  की  एक

 की  जानी  चाहिए  जिससे  राज्यों  को  अधिक  केन्द्रीय  सहायता  दी  जा  सके

 * क्या  सरकार  ने  धज  1971-72  में  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  देने  के  बारे  में

 ई  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  सरकार  ने  कितनी  सहायता  मांगी  है  और  च्  वित्तीय

 ay  में  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी  af  देने  का  विचार  है
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  att  सोहन  :  हां  ।  केन्द्र-राज्य वित्तीय

 की  कसौटी  में  संशोधन
 के  लिए  कुछ  राज्यों  ने  अनुरोध

 शा

 ।  इन  अनरोधों  का

 उद्
 अर  सम्बन्धित

 राज्यों की  वित्तीय  स्थिति  को
 gare  है  ।

 (a)  हां
 ।

 एक  विवरण  सभा-पटल पर  प्रस्तुत  कर  दिया  गया  है  ।

 a  विवरण

 pala  1971-72

 oma

 के  1971-72  19°  1-72

 उडा
 राज्य के

 सहाय
 सहायता

 ससाधन  ड

 5

 आन्ध्र  प्रदेश  10  00  32.  64  (77.  36)  zO  00

 00  6.65  (39.  35)  36  56

 100  25.37  67  60

 91  98  3

 25)

 गजरात  31  60

 हरियाणा  61  38  40  16.0 om  15  70

 जम्म और  शइमीर  41  07  2.68  (38.39)  29  00
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 60  06  4 9  39  47.67)  35  00

 मध्य  प्रदेश  96  00  24.  52  52  40

 rae  92)
 महाराष्ट्र  180.  50  12,22  49  10

 मेघालय  11  70  =  79  44

 मसुर  72  00  ्  5.50  35  00  34  60

 नागालण्ड  48  ene
 (9  48)  00

 49  00  13  90  (35  10  32  00

 65.93  36  01  है
 ray

 70  20  20

 राजश्थान  66  00  18  21  ्  4  00  00

 98.97  31  56  (67  41)  —  40  40

 उत्तर  प्रदेश  थ  214  05  106  29  112  00  05  20

 गाल  5  16  44,  20 65.0  13  (59  97)

 fact  प्रदेश  20.30  ee)  20  30  19  5(

 सभी  राज्य  1465.  18  719.  50

 राज्यों  की  वार्षिक  OTAT  1971-72  के  मसौदा  प्रस्तावों  सभी  मामलों  केन्द्रीय

 सहायता के  लिए  राज्यों के  प्रस्तावों  का  स्पष्ठ  रूप  से  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है

 कोष्ठक  में  दिए  गए  आंकड़ों  को  केन्द्रीय  सहायता के  प्रस्ताव  नहीं  माना  जाना  चाहिए  क्यों  कि

 संसाधनों के  अन्तर  को  के  संसाधन घटाकर  प्रस्तावित  केन्द्रीय  सहायता

 के ः न्
 अतिरिक्त  और  संसाधन  आरक्षित  साधनों  से  निकासी  आदि  से  पूरा  किया

 येगा  ।

 ay  भनमान  |  7

 द
 Per  Capita  Development  Expenditure  in  States

 228  Shri  K.  M.  Madhukar  sed  to  state Will  the  Minister  of  Planning  be

 (a) है  vhether  per  capita  development  expenditure  was  not  uniform  i ह  all  the  States  till
 the  Fourt!  Plan  and  in  some  of  the  States  per  capita  development  expenditur  reached  upto
 Rs.  200/  -  whereas  it  did  not  exceed  Rs.  90/-  in  other  States;

 b)  the  names  of  the  States  where  the  aforesaid  expenditure  is  Rs  oY  M  and  where
 It  15  Id

 (c)  the  reasons  for  such  a  disparity  in  the  expenditure;  and

 (d)  the  steps  being  taken  by  Government  to  increase  the  per  capi  development
 expend  rein  these  States  to  remove  their  backwardness  ?

 The  M  |  ६  of  State  in  the  NAS al  Minictr ni  stry  of  ann  (Shri  Mohan  Dharia)  (a)  &  (b)
 Per  capita  plan

 इशार
 ure  has  not  been  uniform  all  the  States.  Annexure-I  gives  the
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 ाा

 re  vent  figures  for  the  Ist,  2nd  and  3rdFive  Year  Plans  and  the  Annual  Plans  betv  1  1966

 and  1969.  [Placed  in  Library  See  No.  LT  430/71}

 (c)  Per  capita  plan  expenditure  is  determined  by  the  overall  plan  size  of  each  State
 which  in  turn  is  determined  by  Central  assistance,  and  the  plan  resources  raised  by  the  912

 itself.  As  will  be  seen  from  Annexure-II,  the  States  whose  per  capita  plan  expenditure  has

 been  lower  than  the  average  of  all  States  have  generally  raised  less  resources  per  capita  on

 their  own  [Placed  in  Library  See  No.  LT  430/71)

 (d)  The  Chief  Ministers  Committee  of  the  NDC  which  ovolved  the  formula  for  the

 allocation  of  Central  assistances  for  the  4th  plan  period  took  into  account  the  relative

 backwardness  of  certain  States  Special  treatment  has  been  accorded  to  the  border  States

 of  Assam,  Jammu  and  Kashmir  and  Nagaland  In  addition,  the  allocation  of  60%  of

 Central  assistance  on  the  basis  of  population  and  10%  on  the  basis  of  per  capita  income  have

 inter  alia  benefited  backward  States  like  Bihar,  Karala,  Madhya  Pradesh,  Orissa,  Rajasthan
 and  Uttar  Pradesh.  Government  have  also  accorded  special  accommodation  to  the  exter

 of  Rs.  793.25  crores,  to  States  which  were  found  to  have  budgetary  gaps  on  non-pl
 count  to  enable  them  to  add  the  additional  resources  to  be  mobilised  by  them  during  t

 ourth  Plan  period  to  the  resources  for  the  States’  plans.

 Grants  to  Backward  States  During  Fourth  Plan

 2287.  Shri  K.  M.  Madhukar  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state

 (a)  whether  no  appreciable  progress  is  likely  to  be  made  in  the  backward  St  tes  like

 Bi  r,  Rajasthan,  Uttar  Pradesh  and  Orissa  under  the  Fourth  Plan  dsepite  adopt  n  of  the

 accepted  policy  and  the  decision  taken  by  the  National  Development  Council  tha  0  per
 थि  of  the  total  outlay  of  the  development  schemes  for  these  States  be  given  to  them  in  the

 form  of  special  grant

 the (b)  ifso,  whether  Government  have  taken  any  decision  to  effect  certain  changes  in

 Fourth  Five  Year  Plan  in  the  light  of  the  above;  and

 (c)  whether  Government  feel  that  special  grant  of  10  per  cent  to  these  States  s  not

 equate  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Mohan  Dharia)  (a)  T  pro-

 In gress  anticipated  under  certain  key  sectors  of  development  during  the  Fourth  Plan  peri
 Bihar,  Rajasthan,  Uttar  Pradesh  and  Orissa  is  indicatediin  the  attached  statement.  [Pla  ed

 in  Library  See  No.  LT  431/71]

 It  should  be  clarified  that  the  formula  evolved  by  the  Committee  of  Chief  Mini

 appointed  by  the  National  Development  Council  in  regard  to  Central  assistance  does  no

 provide  for  meeting  10%  of  the  total  outlay  on  the  development  programmes  of  these  States

 by  way  of  special  grant.  The  formula  is  that  10%  of  the  amount  available  for  Central

 assistance  should  be  distributed  among  States,  including  these  four  States,  having  per  capita
 incomes  below  the  national  average

 of (b)  From  time  to  time  changes  are  introduced  in  the  States  Plans  on  the  bas

 problems  encountered  in  the  course  of  their  implementation.  Steps  are  also  now  being  ken
 |  carry  Out  a  reappraisal!  of  the  Plans  of  all  States.  A  view  about  the  changes,  if any,  to

 made in  the  Plans  of  Bihar,  Rajasthan,  Uttar  Pradesh  and  Orissa  will
 छट

 taken  after  the

 reappr  1581  has  been  completed.

 (c)  TI  question  does  not  rl
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 Ce

 रियाना  की  राजधानी  निर्माण  हेतु  सहायता

 2288.  श्री  सी०  एस०  सामन्त
 कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 कया  हरियाना  की  राजधानी  के  निर्माण  हेतु  कोई  राझि  नियत  की  गई  है

 यदि  तो  यह  राशि  हरियाना सरकार  को  किस  प्रकार  की  दी  जायेगी  और

 के  निर्माण ण  पर  किये  जाने  वाले  व्यय  का  यह  कितने  प्रतिशत

 क्या  इससे  राज्य  सरकार  की  मांग  की  पूर्ति  हो  जाती
 और

 उक्त  कार्य  कब  और  किस  स्थल  पर  प्रारम्भ  किया  जाना  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त

 प्रयोजन  के  लिए  कोई  राशि  नियत  नहीं  की  गई  है  ।

 )

 il  alias

 (a)
 और

 नहीं  उठता

 ये
 ब्यौरे

 अभी  उपलब्ध नहीं  हैं
 क्योंकि

 राज्य
 सरकार

 ने  अभी  तक
 राजधानी  के

 लिए  स्थान  का  चयन  नहीं  किया  है
 ।

 यरोपीय  साझा  बाजार  में  मिटे  का  प्रवेश  करने  के  परि क

 भारत  के  वाणिज्यिक  हितों  की  रक्षा
 ाी

 289.  श्री  राम  सहाय  पाण्डे  क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ह  क्या  सरकार  को  यह  ज्ञात  है  कि  यूरोपीय  साझा  बाजार  में  ब्रिटेन  के  प्रवेश के

 सम्बन्ध
 में  साझा  बाजार  देशों  और  उक्त  देश  में  फिर  से  बातचीत  चल  रही  है

 यदि  तो  क्या  उक्त  स्थिति  में  भारत  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  चार से  इस

 देश
 के  साथ  भी  कोई  बातचीत की  गई  और

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले
 ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  Yo  ato
 nee

 तथा  मारत  सरकार  प्रत्यक्ष  रूप  से  बातचीत में  शामिल  नहीं है  तथापि

 जनयिक  माध्यम  से  निकट  का  न  रखा  जा  रहा  ताकि  वार्ता  करने  वाले  देशों  ; मुदाय
 ग

 ब्रिटेन  की  सदस्यता  के  परिणामस्वरूप  भारत  के  व्यापार  के  लिए  उत्पन्न  होने  वाली  समस्याओं

 अवगत  रखा  जा  सके
 ।

 भारत  सरकार  राजनयिक  माध्यम  से  इन  वार्ताओं  से  भारत  के  हितों  के
 लिए

 यथासंभव  श्रेष्ठ  संरक्षण  प्राप्त  करने  के  भरसक  प्रयत्न कर  रही  है  ।

 विदेशों में  भारतीय  दूतावासो ंसे  सम्बद्ध

 कायत  पे निर्यात  प्रापार

 2290.  श्री  एस०  एन०  मिश्र
 कया  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 ह  ‘afer

 उत्तर द
 ————

 भारत
 से  बाहर  उनके

 मंत्रालयों
 के  उन

 भारतीय  दूतावासों  और
 कार्यालयों की

 संख्या  कितनी  है  जिनके  साथ  भारतीय  माल  की  बिक्री  बढ़ाने  और  इस प्रकार  निर्यात  मंडी  प्राप्त

 करने के  लिये  अपेक्षित  विभाग  सम्बद्ध  और  दि

 31  1971 को  समाप्त  होने  वाले  वित्तीय ay  में  इन  दूतावासों और

 यों  के  माध्यम से  किये  गये  व्यापार  का  ब्यौरा  क्या  है  और  प्रत्येक  कार्यालय  ने  अलग-अलग

 व्यापार  किया  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  Yo  सी०  :  इस  समय  विदेशों
 में

 57
 भारतीय  व्यापार  मिशन  तथा  वाणिज्यिक  अनुभाग  हैं  ।

 विदेशों में  भारतीय  व्यापार  प्रतिनिधि  भारतीय  निर्यातकों  के  लिए  और

 ओर  से  निर्यात  व्यापार के  संबंध  में  बातचीत नहीं  करते  और  वे  बातचीत  करने के  लिए  प्रा ha
 भी  नहीं है  ।  उनका  प्रमुख  कायें  विदेशी  व्यापार  मंत्रालय

 उनसे  अपेक्षित
 जानकारी  विशेषतया

 ऐसी  जो  विदेशी  व्यापार  मंत्रालय  को  अपनी  आर्थिक  तथा  व्यापार  नीतियां

 सहायक  तुरन्त  देकर  मंत्रालय  को  सहायता  देना  है  ।  क

 क
 इंजीनियरिंग  उद्योग  में  किस्म  विकास  निधि

 बनाने

 द
 भारतीय  सांख्यिकीय  संस्थान  का

 सुझाव

 2291.
 थ्री  निहार  लास्कर :

 श्री  एस०  WHo  कृष्ण  :
 ह

 eas
 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे

 क्या  किस्म  नियन्त्रण  के  संवद्धन  हेतु  भारतीय  सांख्यिकीय  संस्थान द्वारा  अनेक  अखिल

 भारतीय  सम्मेलन  बुलाये  गये

 यदि  तो  क्या  उन्होंने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  इंजीनिर्या  उद्योग में  किस्म

 विकास  नधघि  बनाई

 इंजीनियरिंग  उद्योग  के  विकास  के  बारे  में  अन्य  क्या  सुझाव  दिये  गये  और

 सरकार  ने  उनको  कहां  तक  स्वीकार  कर  लिया  थ

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  गृह  मंत्री  तथा  सुचना  प्रसारण मंत्री

 इन्दिरा  :  afl

 \  व) से a  1971  में  भारतीय  संस्थान  द्वारा  गुण-नियंत्रण  संबंधी

 पांचवें  अखिल  भारतीय  सम्मेलन  की fi  ररः
 सां

 ह ह  ह

 में  प्राप्त नहीं  हई

 डल  सांख्यिकी  विभाग
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 Written  Answers  June  16,  1971

 ि  ए

 थ

 सनीपुर  के  हथकरघा  बुनकरों  को  सुती  धागे  को  सप्लाई

 ~~

 2292.
 श्री  एन०  zteat  क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  किः

 भ  जर
 क्या  मनीपुर  सरकार  ने  मनीपुर  के  हथकरघा  बुनकरों  को  राज

 सहायत
 प्राप्त

 अथवा
 उपयुक्त  दरों  पर  सुती  घागे

 की  सप्लाई का  प्रबन्ध  किया है  ?

 यदि  हां  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?
 थ

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  सी०  तथा  (@)  सुत  पर

 t  कठिनाइयों कोई  नितरण  अथवा  कीमत  नियंत्रण  नहीं  है  ।  मणिपुर  के  हथकरघा

 बुनकरों

 को
 दूर  करने  के  सरकार  कुछ  मिलों  की  सहायता  उपयुक्त  दरों  पर

 उनकी  सूत  की

 मासिक
 आवश्यकताओं  की  नियमित  पूति  की  व्यवस्था  करने  का  प्रयत्न  कर  रही  है

 पटसन  उद्योग
 की

 स्थिति  का  श्रध्ययन  करने  के

 क
 e QUA ATT  की  नियुवित

 oe

 थ
 2293.

 1 |  एस०  एम०  कृष्ण :

 श्री  पी०  गंगादेव

 स
 क्या

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  पटसन  उद्योग  की  ft का  अध्ययन करने  के  लिए  एक

 परामशंदाता  की  नियुक्ति  की

 और यदि  तो  क्या  उसने  कोई  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया

 यदि  तो  उसमें  दिये  गये  सुझावों  की  मुख्य  बातें

 कया  हैं  ?

 देश  व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  सी०  जाजें  नही ं।

 (%  तथा  प्रदन  नहीं  उठते

 Production  of  controlled  cloth  |. |  Textile  Industry

 22  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :

 Dr.  Laxminarain  Pandey  :

 Will  the  Minister  of  Foreign  Trade  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  under  consideration  y  scheme  to  impose  a  frestric-
 tion  or  the  textile  industry  to  produce  40  per  cent  cont  -d  cloth;

 (b)  the  benefit  to  be  accrued  therefrom  to  the  ic;  and

 (c)  the  impact  thereof  on  the  production  of  c
 kelv  tn he  earnaln

 nd  the  details  of  the  loss  to  be
 suffered  or  the  profit  पै  16  textile  mills  as  a  result  of  the  said  scheme?

 a
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 26  1893  (3%) )  लिखित  उत्तरें

 No,  Sir

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Foreign  Trade  (Shri  A.  C.  George):  (a)

 (b  ८  (0)  Do  not  arise

 टेलीविजन  सेटों  के  निर्माण  हेतु  विदेशी  कम्पनियों  को  लाइसेंस  दिये  जाना

 2295.  श्री  बी०  के  दास  चौधरी

 ait  सी०  चित्तिबाब ू:

 mass  SoH  स  Tara  को  उत  करेगे

 )  चालू  ae  के  दौरान  उत्पादित  टेलीविजन  सेटों  eat  कितनी है  और  उनकी

 अनुमानित  लागत  क्या

 चालू वर्ष  के  लिये  टेलीविजन  सेटों  की  राज्यवार  अनुमानित  मांग  क्या

 क्या  सरकार  टेलीविजन  सेटों  का  उत्पादन  करने  हेतु  विदेशी  कम्पनियों  को  लाइसेंस

 थ
 के  प्रइन  पर  विचार  कर  रही

 क्या  सरकार  को  ज्ञात है  कि  कुछ  निर्माताओं ने  कम  मूल्य  के  टेलीविजन  माडल  19

 का  उत्पादन किया  है  और

 कम  मूल्य  के  टेलीविजन  सेटों  के  उत्पादकों  को  प्रोत्साहन  देने  हेतु  सरकार  का  क्या

 ग्यवाही करने  का  विचार  है  ?

 में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  1970-71  के  दौरान  7980

 टेलीविजन  सेटों का  निर्माण किया  गया  था  ।  बाज़ार में  उपलब्ध  देश  में  ही  निमित  23”  और  19

 के  टेलीविजन  रिसीबवरों का  मूल्य  सभी  करों  के  बिना  1900  और  1700  रु०  है  ।

 दिल्‍ली  में  काम  कर  रहे  अकेले  टेलीविज़न  केन्द्र  की  आवश्यकता  की  पूर्ति  के  लिये  वर्ष

 में  लगभग  30,000  टेलीविज़न सेट  चाहिए  ।  चौथी  पंचवर्षीय  योजना
 के

 अन्तर्गत  बम्बई  से

 प्रसार  केन्द्र  सहित  लखनऊ  से  प्रसार  केन्द्र  कलकत्ता और  श्रीनगर

 नीविजन  केन्द्र  स्थापित  करने  के  साथ  टेलीविजन  सेटों  की  वारिक  अनमानित मांग  2,00.000  सेट

 तक  बढ़  जाने  की  आशा  है  ।  प्रत्येक  केन्द्र  के  लिए  1975  तक  की  अलग-अलग  मांग  को  निम्नलिखित

 प्रतिश्वत  में  fear  जा  रहा  है  :-

 ह

 21%

 द  व  372

 कल

 cert

 2h

 9.5/4

 ee 5.0

 श्रीनगर
 ——— 3.0/4

 100%
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 Written
 |  Answe

 istha  26,  1893  (Saka)

 द
 नए

 2

 )  टेलीविज़न  सेट  बनाने  के  लिए  ज  सुचना  के  आधार  पर  faea
 ही  फर्मों  सहित

 t  फर्मों  से  प्राप्त  आवेदनों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  औद्योगिक नीति  के  अनसार  इन

 आवेदनों  पर  निर्णय  लिया  जायेगा  ।

 सरकार  इस  बारे  में  दिये  गए  वक्तव्यों  से  अवगत है  ।

 (=)
 लसित  अगि  याने  के  लिए  atta  सारग  सिवा

 : लेते  अन्य

 ari _
 T  नि  साथ  इस  पहलू पर  भी  पुरा  विचार  किया  जायेगा

 |

 ara  स्थित  मिलों  का  रुई  की  सप्लाई

 Agee fe
 क 2296 ह

 श्री  Gaara  वर्मा  :
 क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने

 तू  उस  राज्य  की
 (%)

 क्या
 केरल  राज्य  में  स्थित  मिलों  को  रुई  की  सीधी  सप्लाई  er

 सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  की  इस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?  क

 HUT विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  vo  ato  और

 राज्य में  स्थित  दो  मिलों  के  लिए  उस  राज्य  की  सरकार  ने  भारतीय  रुई  निगम  अथवा  राष्ट

 वस्त्र  निगम  के  समीकरण  भंडार  में  से  रुई  का  तदथे  नियतन  करने  का  अनरोध  किया  था  क्योंकि

 इन
 दो

 मिलों  को  केरल  सरकार  द्वारा  बुनकरों  को  रियायती  दर  पर  सूत
 की  सप्लाई करने  को  कहा

 गया  था  चूंकि  इन  निगमों  के  पास  कोई  समीकरण  भण्डार  नहीं  तदर्थ  नियतन के  अनुरोध

 को  पुरा
 न

 किया  जा  सका  ।  केरल  में  स्थित  इन  दो  मिलों को  तकुआ-चालन के  आधार  पर
 वितरित की  जाने  वाली  आयातित  रुई  का  अपना  प्राप्य  नियतन  प्राप्त  हो  गया  ।  इसके  अतिरिक्त

 उन  मिलों  को  आयातित  अतिरिक्त  रुई  की  सप्लाई  करने  की  एक  योजना  आरम्भ  की  गई  थी

 विकेन्द्रित
 क्षेत्र

 में  सुत
 सप्लाई

 करने  के
 निमित  बनाये गये  सूत  के  पूल

 को  निर्धारित काउंट  के  घुनी
 हुई  रुई  के  सूत  की  पूति  करने  के  लिये  सहमत  हों  ।

 कम्प्यटरों  के  सम्बन्ध  में  ° aaa  राष्ट  सर्वक्षण द

 द  2297.
 श्री  समर  मुखर्जी  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  णी  रेंगे

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  सर्वेक्षण के  अनुसार  51  विकासशील  |  में  भारत  के  पास  सबसे

 संख्या में  कम्प्यूटर  और

 यदि  तो  संयुक्त  राष्ट्र  सर्वेक्षण  का  सारांश  कया  है
 ?

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  wer  :

 जीह
 sit  at

 संयुक्त  राष्ट्र  की  महासभा के  23  वें  सम्मेलन में  ta  प्रस्ताव  में  दी  गई  व्यवस्था

 के  अनुसार  संयुक्त  राष्ट्र  के  महासचिव  की  के  लिए
 क  र  टैक्नौलोजी  का  प्रयोगਂ  नामक mr

 to
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 1971  लिखित  उत्तर

 रिपोर्ट  तैयार  करने  के  लिये  सर्वेक्षण  किया  गया  था  ।  विकासशील  देशों में  कम्प्यटरों की
 संख्या

 तथा  उनके  प्रयोग  के  बारे में  कुछ  अनुमान  लगाना  इस  सर्वेक्षण  का  लक्ष्य  था  ।  सर्वेक्षण  से  विदित

 हुआ  है  कि  विकासशील  देशों में  से  3  के  पास  कम्प्यूटर नहीं  तथा  5  के  पास  केवल  एक-एक

 कम्प्यूटर है  ।  1968 में  भारत में  111  कम्प्यटर  लगाये गये  थे  ।  यद्यपि  1970  में  यह  संख्या

 बढ़कर  126  हो  गई  थी  ।  चिली  में  33  तथा  कोरिया  गणराज्य  तथा  ट्रीनीदाद  और  टोवागों में

 प्रत्येक  के  पास  14-14  थे  ।  सर्वेक्षण से  पता  चला  है  कि  विकासशील  देशों  में  कम्प्यूटरों का  प्रयोग

 जनगणना  तथा  सरकारी  प्रदयासन  तथा  लेखा  कार्यों  के  लिये  होता  है  ।  यह  प्रयोग

 वैसे  ही  हैं  जैसे  कि  कम्प्यूटरों  को  औद्योगिक  दृष्टि  से  उन्नत  देशों  में  पहले-पहल  प्रयोग  किया  जाता

 क था  ।  सर्वेक्षण से  यह  भी  पता  चलता  है  कि  एक  ऐसे  आवश्यक  भमिकर  के  लिए जो

 कनौलौजी  घनी  और  निधेन  देशों  के  मध्य  उनके  बीच  की  असमानता  को  कम  करने  के  लिये  अदा

 करती  faster  रूप  से  महत्वपूर्ण हैं

 पश्चिम  बंगाल  में  पटसन  कारखानों  के  विस्तार  हेतु  श्रावेदन-पत्र

 2298.  श्री  दिनेन  भट्टाचाय  :  क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की द

 (=)  क्या  पश्चिम  बंगाल  स्थित  पटसन  वस्त्र  कारखानों  के  विस्तार  हेतु  बहुत

 पत्र  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  कम्पनियों को  विस्तार  करने  की  अनुमति  न  दिये  जाने  के  क्या  कारण  ह्
 io

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  ato  तथा
 जी

 हीं  ।  कालीन
 अस्तर  वस्त्र  की  उत्पादन  क्षमता  का  विस्तार  करने  के  संबंध  में  केवल  दो  मामले  ही

 ल  बत
 हैं  लाइसेंस  समिति  द्वारा  दोनों  पर  विचार  किया  गया  है  परन्तु  एक  मामले में  आवेदक

 द्वारा  अभी  एम०  आर०  टी०  पी०  अधिनियम  के  अन्तर्गत  अनुमति  नहीं  प्राप्त  की  गई  है  और

 मामले  में  कुछ  तथ्यात्मक  जानकारी  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 कम्प्यूटरों  के  प्रयोग  के  परिणामस्वरूप  काम  से  हटाये  गये  कर्मचारी

 2299.  श्री  मनोरंजन  हाजरा  क्या  प्रधान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा करेंगे कि

 भारत  में  कम्प्यूटरों  कुल  संख्या  कितनी  है

 इन  कम्प्यूटरों का  मूल्य  कया  है  और  सरकार  द्वारा  इन  पर  कितने  सेवा  प्रभारों  आदि

 का  व्यय  किया  जाता  और

 काम से  निकाला 1)  इन  कम्प्यूटरों  के  कारण  कितने  श्रमिकों  और

 गया ?

 x
 राज्य गृह  मंत्रालय में

 ल  <i  कृष्ण चन्द्र  :  1970  तक  देश  में  लगाए

 गए  कम्प्यूटरों  की  संख्या  लि  ब्यौरा  निम्नलिखित
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 कम्प्यटरों क्री  संख्या

 रसायन  एव  उससे  सम्बन्धित  उद्योग

 faaq

 सामान्य  इंजीनियरिंग  13

 इलेक्ट्रीकल  इंजीनियरिंग

 ओटो  मोबाइल

 बीमाਂ तथा  बेंकिंग

 पैट्रौलियम  एवं  उससे  सम्बन्धित  उदयोग

 10  रेल  तथा  विमान  16

 11  परामशंदायी  सेवा  10 कम्पयटर एवं

 12  सरकारी  विभाग

 13

 नसघान  संगठन

 34 ATTATTA TAT IT a atfa तथा  दौक्षणि
 क

 सस्थान

 (@)  से  126  कम्प्यूटर  केवल  सरकार  के  ही  नहीं  हैं  अपितु  निजी  क्षेत्र  की  संस्थाओं  faze

 ्रालयों  अनसंघान  संस्थानों  इत्यादि  के  भी  हैं  ।  1968  तक  लगाये  गये  111  कम्प्यूटरों  का  अन

 मानित  मूल्य
 24

 करोड़  रुपए  सहायक  संयत्र तथा  बाहरी  उपस्कर  शामिल  यह

 संख्या  वित्तीय  दृष्टि  से  उपलब्ध  कम्प्यूटर  शक्ति  का  समचित  निर्देशन  तथा  कितनी  राशि  व्यय

 की  गई  है  इसे  ठीक-ठीक  रुपयों में  नहीं  बताया  गया है  ।)  126  कम्प्यूटरों  की  कुल  लागत  के

 आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 युक्ति-युक्त  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  बनाए  गए  माडल  समझौते  के  अन्तमंत्र छटनी  करने

 की  अनुमति  नहीं  है  ।  कम्प्यूटरों  के  लगाए  जाने  के  कारण  वास्तव  में  केन्द्रीय  सरकारी  स्थापनाओं

 में  छटनी  की  कोई  मी  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है
 ।

 अभी  हाल  में  किये गए
 सर्वेक्षण

 के  अनुसार

 कम्प्यूटरों  के  उपयोग  होने  से  वर्तमान  रोजगार  की  स्थिति  में  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ।

 सोमा  सुन्दरा  कोयम्बत्तूर को  श्रधिकार  में  लेना
 थ

 2300,  Fo  गोपालन :  क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्य
 बन्द  सोमा  सुन्दरा  मिल्स  को  भारतीय  कपड़ा  निगम  के

 से  अपने  afe-

 कार  में  सरकार को  व कोयम्बटूर  डिस्ट्रिकट  1.0  यूनियन  से  कोई  ज्ञापन  प्राप्त हुआ
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 26  1893  (a4) )

 (a  यदि  gi,  तो  इस  बारे  में  क्या  गया है  ?

 विदेश
 व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (sit एु०  to  ना

 ह  ०  la
 )  जी

 प्रदन  नहीं  उठता  |  दि

 लद्दाख  के  बारे  जनगणना
 के

 ales

 (2301.
 थी  सी०  के०  चन्द्रप्पन :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 la
 ह  क्या  लद्दाख  के  संबंध  में  जनगणना  आंकड़ो ंसे  1961-71 के  दौरान

 दस  प्रवर

 के

 लोगों
 के
 के  सामजिक-आिक जीवन  में  हुए  अभूतपुव  का  पता  लगा  और

 क
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं

 ?

 गह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मोहसिन )  और  (a)

 जिले  के  व्यक्तियों  के  सामाजिक-आर्थिक  जीवन  में  परिवर्तनों  का  तभी  पता  लगेगा  जब

 णना  की  अनुसुचियां  पूरी  तरह  तैयार  हो  जायेंगी  ।  फिर  1971  की  जनगणना के  स्थायी

 ननसंख्या  संबंधी  आँकड़ों से  लद्दाख  जिले  में  हुये  परिवतेनों की  जाहिर  होने  वाली  मुख्य  बा

 जनसंख्या

 क्  1971  1961  द

 001  88,651

 52,929  44,974

 52,072  43,679

 (ii)  नसंखया  वद्धि  पर

 1961-1971  1951-1961

 18.44%  7.66%

 (iii)  लिंग  (1000  पुरूषों  के  पीछे  महिलाओं की
 1971  1961

 984

 iv)  जनसंछया  में  साक्षरता *  का

 थ  1961

 ह  गी  8.31

 23.45  15.37

 स्त्री  3.38
 क  1.05

 (४)  कुल  बजदूरों  में  गर-खेतिहर  मजदूरों  का  प्रतिशत

 1971  1961

 19.0  14.2

 5.9
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 खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  के  साध्यम से  लोह  अयस्क  का  निर्यात

 230
 श्री  विभूति  सिश्र  क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 _ क्या  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  के  लिए  लौह  अयस्क का  निर्यात  हानि-कर

 गर  )  यदि
 तो

 क्या  हानि  का  असर  निगम  के  समूचे  मुनाफे  पर  पड़  रहा  और

 etd  eee  re

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  सी ०  यदि  वित्तीय

 धार  पर  देखा  जाए  तो  यह  सच  है  कि  हाल के  वर्षों  में  खजिन  तथा  धातु  व्यापार  निगम

 गौह  अयस्क  के  निर्यात  से  हानि  हुई  यद्यपि  यह  हानि  मामूली  ही  है  ।

 तथा  (7)  निगम  के  समूचे  लाभ  के  विषय  इसके  कार्यक्षेत्र  के  अन्तगंत  आने

 वाली  तभी  मदों  के  aaa  में  विचार  किया  जाना  चाहिये और  निगम  गत  दो  वर्षों  से  अपने  समूचे

 व्यवसाय  के  आधार  पर  लाभ  दिखा  रहा  है  ।  निगम  यथासंभव  अपने  निर्यातों  के  लिए  बेहतर

 प्राप्त  करने  के  लिये  तथा  अन्यथा  अपने  लाभ  की  मात्रा  बढ़ान ेके  लिए  प्रयत्नशील है  |

 नियन्त्रित  किस्मों  के  कपड़े  के  उत्पादन  के  बारें  में  समिति
 थ

 2303.  श्री  विश्वनाथ  झनझन  वाला  क्या  विदेश  व्यापार  e  ag  बराने  at  svat

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  ea  में  नियमित  किस्मों  के  कपड़े  के  उत्पादन  में  वृद्धि  का  सुझाव

 देने  के  लिए  सरकार  ने  एक  समिति  नियकत  की  है
 है

 यदि  तो  समिति का  गठन  क्या  है

 र
 द्वारा  निर्घारित  मूल्यों  पर क्या  किसी  निणंय पर  पहुंचने  से  पुर्वे  समिति

 ने  सरक

 उत्पादन  करने  के  बारे  में  उद्योग  के  प्रतिनिधियों  का  उनकी  कठि  नाइयों  के  आर  सा साक्ष्य  ले

 लिया  और

 यदि  तो  समिति  के  निष्कर्ष  क्या  हैं
 ?

 बिदेश
 व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  ato  तथा  नियंत्रित

 के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  उपायों  का  सुझाव  दे
 ने  निम्नलिखित की  एक  समिति

 गई

 श्री  सी०  एस०  अध्यक्ष
 क

 अपर  विदेश  व्यापार
 en

 मत्रालय  |

 के ०  वस्त्र  आयुक्त  ।
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 16  1971
 लिखित  उत्तर

 बी०  डी०

 व्यापार  मंत्रालय  तथा  संयोजक  |

 श्री  एन०  एस०  कुलकर्णी

 अध्यक्ष तथा  प्रबन्ध  भारतीय रूई  निंगम
 श्री  के०  के ०  प्रबन्ध

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  ।

 श्री  सी०  निदेशक

 श्री  के०  एम०  डी०  ठाकरसे

 श्री  मदन  मोहन  मंगलदास
 ह

 मंत्रालय  ।

 श्री  प्रताप  सिंह  |

 श्री  के०  एन०  मोदी  ।

 11  श्री  भासकर  जी०  ककटकर  |

 तथा  नियंत्रित  कपड़े  के  उत्पादन  के  सम्बन्ध
 में  सुती  मिलों  द्वारा  अपने

 arfaca
 का  पूरा  किया  जाना  सुनिश्चित  करने  हेतु  उपयुक्त  सिफारिशें  के  लिए  यह  समिति

 गठित  की  गई  थी  ।
 उद्योग  के  प्रतिनिधि

 भी  समिति  में  शामिल  किये  गए  थे  ।  इस  समिति  द्वारा

 तैयार  की  गई  योजना  का  ब्यौरा  देने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है
 ।

 विवरण

 ¢ ay Fy  faa  ore  उद्योग

 1

 लूक

 1971  से  प्रारम्भ  होने  वाली  तिमाही  में  करोड़

 नियंत्रित  किस्मों  के  कपड़े  का  उत्पादन  करेगा  इस  उत्पादन  के  लि  50  पैसा  प्रति

 vi  मदर
 ह तक  की  आधिक  उद्योग  द्वारा  निम्नोक्त  प्रकार  से  इकट्ठी  की  गई  तिधि  में  से

 ह  जाएगी  :

 1  विदेशी  रूई की  1,25,000  गांठों पर  300  प्रति  गांठ  करोड़  रु
 फे

 के  हिसाब से  प्रीमियम

 2  1968  में  तैयार  की  गई  पैकेज  योजना  के  अन्तगंत  0.75  करोड़  रु

 मिलों  जिन्होंने  नियंत्रित  कपड़े  का  उत्पादन  नहीं  किया

 6  पैसा  प्रति  वर्ग  मीटर  की  दर  पर  उद्योग  से  इकटठी  की

 गई  निधि  में  से  अंशदान ॥

 $  निम्नलिखित दरों  पर  अनियंत्रित  किस्मों के  मध्यम

 महीन  तथा  बहुत  बढ़िया  कपड़े  का  उत्पादन  करने  वाली

 मलों से  |

 मध्यम क  इस  श्रेणी के  निर्यात को  घटा  करके

 प्रतिशत  पैकिंग  पर  6  पेसा  प्रति वग  ।

 afzat  इस  श्रेणी  के  निर्यात  को  घटा  कर  20  प्रतिदात

 पैकिंग  पर  12  पैसा  प्रति  at
 मीटर

 ।
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 a

 बहुत  इस  श्रेणी  0.60  करोड़ के  an  ह

 क  प्रतिशत  पैकिंग  पर  15  पैसा  प्रति  कम  मीटर ।

 ee  मिल  से  वसूल  की  जाने  वाली  राशि  का  आकलन  फरवरी  1971  की

 तिमाही
 के

 दौरान  हुई  पैकिंग  पर  किया  जाएगा
 ।

 ्  यह  योजना  1  1971  से  लागू  हुई  है  और  इसे  वस्त्र  आयुक्त
 की

 देखरेख  में  भारतीय

 f  महा  संघ  द्वारा  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  है  ।

 Alleged  Assistance  Rendered  to  Pak.  Army  and  Mujahids  by  Shri  A  ial  Hadi,

 Rajasthan  M.  L.  A.

 ध  pleased  to

 sta  et
 Shri  Nathu  Ram  Ahirwar:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  0

 ay (a)  whether  Shri  Abdul  Hadi,  M.L.A.  from  the  Chhotan  Cor  stituency  of

 Rajasthan,  had  welcomed  some  Pakistani  spies  and  assisted  to  Pak.  army  प्त  Mujahids
 during  the  Indo-Pak.  war  of,  1965;

 (b)  whether  some  of  his  letters  have  been  recovered  in  this  regard;  anc

 (c)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Ram  Niwas  Mirdha):  (a)
 Goverr  ment  have  no  specific  information  to  substantiate

 9)  No.  Sir
 such

 a

 (0  Does  not  arise.  क

 Orders  from  abroad  for  supply  of  Railway  equipment

 2305,  Shri  Jagannathrao  Jeshi  :
 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  7

 Will  the  Minister  of  Foreign  Trade  be  pleased  to  state  that  total  value of
 orders

 rec  the  year  1971-72  so cived  from  abroad  for  the  supply  of  Railway  equipment  during
 rand  the  approximate  value  of  goods  likely  to  be  exported  to  foreign  countri  during

 his  year  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Foreign  Trade  (Shri  A.  C.  George) :  irders
 ॥ अ  supply  of  Railway  wagons;  passenger  coaches  and  other  railway  equipment  valued  at

 about  Rs.  57.0  crores  are  in  hand.  Out  of  these  goods  worth  Rs.  21
 ex{  orted  during  1971-72.

 crores

 iad

 to  be

 ee

 yy

 Pak  National  Visiting  Jammu  and  Kashmir  State  on

 क

 Pasports

 2306.  Shri  Jagannathrae.  Joshé  :  द
 Shri  Hukam  Chand

 Kachwai:

 Will  the  Mit  ster  of  Home
 airs  be  pleased  to  state:

 62
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 (2  the  number  of  Pak.  nationals  who  came to  Jammu  and.  Kashmir  valid  pass-
 Ports  from  1st  January,  1968  to  to-date;

 Xxpiry (b)  the  number  of  these  out  of  them  who  went  back  to  Pakistan  before  the

 of  tk  period  of  their  passports  during  the  aforesaid  period;

 (c)  the  number  of  Pak.  nationals  expelled  from  the  State  during  this‘  period;  ah

 (d)  the  number  of  Pak.  nationals  who  have  presently  gone  underground  ?

 The  Minister  of  Statein  the  Ministry  of  the  Home  Affairs  (shri  K.  C.
 Pant):

 (a) t
 im +  The  Government  of  Jammu  and  Kashmir  have  intimated  that  during  the  period  fr

 ist  J  nuary,  1968  to  31st  may,  1971,  450  Pakistan  nationals  visited  the  State  on  valid  visas,
 92  sft  the  State  for  Pakistan  before  the  expiry  of  the  authorised  period  of  stay,  no

 has  zen  expelled  from  the  State  and  one  has  gone  underground.  317  Pakistan  natio  als

 left  t  State  for  Pakistan  after  having  extended  their  stay.

 Use  of  Hindi  in  Official  work  of  Central  Government

 2307.  Shri  Shivkumar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to

 State  :

 (a)  16  further  progress  made  for  according  preference  to  the  en  in  the

 official  ork  of  the  Central  Government;

 for (b)  the  names  of  departments  which  have  not  yet  implemented  the  de

 the  use  Of  Hindi  alone  in  the  correspondence  with  the  Hindi  speaking  States;  and

 (c)  the  main  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Ramuniwas  Mirdha):  (a)
 to  (c).  An  annual  programme  is  drawn  up  with  a  view  to  encouraging  use  of  Hindi  for

 ansaction  of  official  business  of  the  Government  of  India  and  its  implementation  is
 watched  thiough  periodical  reports.  Steady  progress  has  been  made  in  regard  to  issue  of

 General  Orders,  Rules,  Notifications  and  Administrative  and  other  reports
 which  are  required  to  be  issued  bilingually.  Due  to  certain  difficulties  it  has  not,  however,

 pd3sible  to  make  mich  headway  in  regard  to  documents  such  as  Contracts,  Licences,
 ermits  etc.

 Use  of  Hindi  for  correspondence  with  members  of  public,  Government  empleyees  and
 Su  h  of  the  State  Governments  as  have  adopted  Hindi  as  their  Official  Language  is  re VJ

 the  increase  in  the  various  Ministries/Departments  of  the  Government  of  India:

 In  th  Central  Secretariat  the  number  of  Sections  in  which  Hindi  is  be  ng  used
 for  nothin  and  drafting  increased  to  250  as  on  31-3-1970  as  against  176  as  on  31-3-1969.

 राज्य  व्यापार  निगम
 द्वारा  नियात  की  जाने  वाली  के  व्यापार  में ्
 विदेशों से  कड़ी  प्रतिस्पर्धा

 गी
 2308.  श्री  एस०  ्रार० दा  Toit  क्या  विदेश  व्यायार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :
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 eS

 *)  किन  किन  वस्तुओं  के  frat  Al  व्यापार  में  राज्य  व्यापार  निगम  को  ary  देशों  के

 स्पर्धा  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ;  a

 ह  में  अथवा  दोनों क्या  यह  स्पर्धा  माल
 की

 किस्म  के  बारे  में  है
 अथवा

 ही  के
 बारे में  और

 a
 (7)  उक्त  कमियों  को  दूर  करने  के

 लिए
 क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं

 व्यापार  मंत्रालय
 दी

 क उप-मंत्री  ए०  सी०  और  एक

 सुची  संलग्न  है  ।

 जिनकी  क्वालिटी
 राज्य

 व्यापार
 निगम  उन  वस्तुओं की  क्वालिटी  सुधारने

 के

 द
 के  far  में  प्रतिस्पर्घा  निम्नोक्त  कदम  उठा  रही

 (1)  माल  के  निर्माताओं  को  बढ़िया  कच्चे  माल  की  पूति
 करने  के  लिये  प्रबन्ध

 करता
 है  F

 (2)  इंजीनियरी  माल  आदि  के  सम्बन्ध  में  खरीददार  विश्व-विख्य  फर्मों  को  देते

 थ
 उनके  विषय  में  राज्य  व्यापार  निगम  विदेश  स्थित  अपने  कार्यात  के

 माध्यम  से  भारत  का  औद्योगिक  स्वरूप  प्रदर्शित  करने  का  प्रयत्न  करता  ह ैड

 (3)  हमारे  कारखानों  के  लिए  विदेशों  से  प्रतिनिधि  मंडलों  के  दौरों  का  प्रबन्ध  करता

 है  उन्हें  हमारी  औद्योगिक  क्षमता  से  प्रभावित  किया  जा  सके  |

 कीमतों
 में  असमानता  दूर  करने  के  लिये  निगम  अपने  परर्तिकताओं  को  सहायता  भी देता  है  ।

 TTI
 es

 उत्पाद  प्रतिस्पर्धा का  स्वरूप

 कृषि  उत्पाद

 चावल

 wea
 क्वालिटी  तथा  कीमत

 ”

 निस्सारण  कीमत

 रासायनिक  पदाथ

 दवाइयां  तथा  मेषजीय  पदार्थ  कीमत

 सीमेंट  कीमत

 कीमत

 जीनियरी  माल

 वेल्डिंग  करने  की  विद्युत  कीमत
 MUUMUUN, HSaCa,

 पावर  हूर  संचार  अलोह  ढलाई
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 16  971  लिखित  sat

 _

 इस्पात  ढलाई  तथा  ई-ढलाई  ।

 त
 सवारी  डिब्बे  तथा  बोगी  सहित  रेल  उपस्कर

 |  कीमत

 साधारण  उत्पाद

 प्लाई  चाय  की  पेटियां तथा  पतें
 कीमत हाड  बोर्ड

 चित्रित  काँच  तथा  तार  कांच

 तैयार  चमड़ा  तथा  चमड़े  का  सामान  कीमत  तथा  क्वालिटी

 वस्त्र

 कृतिम  रेशम  के  वस्त्र  कीमत लथा  क्वालिटी

 सिले  सिलाए  afar  कीमत तथा  क्वालिटी

 ऊनी  निटवियर  ad  ऊनी  वस्त्र  कॉमत  visa  क्वालिटी

 रुई  मिश्रित  कीमत

 कोडं  कीमत
 |

 कोमत

 जट  से  बन  कीमत

 थ
 राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से

 23  ०9.  श्री  एस०  श्रार०  दामाणी  क्य
 vs ५

 व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 किन-किन  वस्तुओं  का  आयात  केवल  राज्य  व्यापार  निगम  के

 और  उन  पर  लाभ  की  मात्रा  कितनी
 माध्यम से किया

 औद्योगिक कच्चे  माल  के  आयात  "qt  कितने  प्रतिशत  कमीदान  at  की  जाती है

 और  इसे  faatiza wea aT ATaatS Far करने  का  मानदण्ड  क्या  और

 वर्ष
 1970-71  के  दौरान  इन  स्रोतों  से  कुल  कितनी  आय  हुई

 ?

 व

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  सी०  तथा

 निगम  के  माध्यम  से  आयात  के  लिए  मार्गीक़ृत  मदों  को  सूची  संलग्न है  ।  म में  रखा

 गया  |  देखिये  संख्या  432/71]

 जहां  तक  आयातों पर  लाभ  की  मात्रा  का  सम्बन्ध  है  वह  अलग-अलग  मद  पर  मिर  भिन्न

 होती है  और  सरकार  द्वारा  (  जहां
 आवश्यक

 होता
 मंत्रालय  समितियों

 के
 eae)

 बनाए
 गए  मार्गदर्शी

 सिद्धातों  को  ध्यान  रखकर  निर्धारित  की  जाती  जिसमें SUITE,  जन  ATaT
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 स्वदेशी  कीमतों  आदि  जैसे  विभिन्‍न  उपादानों  पर  विचार  करने  के  परचात  कीमतों को  निर्घारित  कर

 की  क्रियाविधि विहित  की  गई  है  ।  जिन  वस्तुओं  का  स्वदेशी  उत्पादन  नहीं  उनके  विषय

 आमतौर  पर  भारत  पहुंचने  पर  माल  की  लागत  में  लाभ  की  कुछ  मात्रा  जोड़  दी  जाती  है
 ।

 परन्तु

 उन  मदों  के  मामले  में  जिनमें  उसी  सामग्री  का  अथवा  प्रतिस्थानी  माल  का  स्वदेशी  उत्पादन  होता

 बिक्री  कां  मूल्य  स्वदेशी  सामग्री  अथवा  प्रतिस्थानी  माल  की  अपेक्षा  RU 7  कम  स्तर  पर  निर्घारित

 किया  जाता  है  ।

 क  1970-71 में  राज्य  व्यापार  निगम  का  सकल  15.  9  करोड़  रु  का

 अनुमान  लगाया गया  है  ।

 काज  श्रौर  कपड़े  का  निर्यात

 करेंगे कि

 10.  श्री  एस०  श्रार०  दामाणी :  क्या  बिदेश  व्यापार
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 वर्ष  1970-71  दौरान  कितनी  मात्रा में  काजू  ant  निर्यात

 हुआ  और  उनका  क्या  मूल्य  था  और  पिछले  दो  वर्षों  के  आंकड़ों  के  साथ  उनकी  तुलनात्मक  स्थिति

 क्या  और  ही

 जिन  वस्तुओं  की  एकक  मूल्य  वसूली  अपेक्षाकृत कम  है  उनका  स्थिरीकर

 तीस  हे

 फि  पत  सेगा

 र

 र

 त

 दै
 विदेश  ध्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  सी०  :  एक  विवरण

 संलग्न है  ।

 (@)  नहीं  उठता  ।

 विवरण
 थ

 मे० टन  में

 करोड़  रु०

 ली

 1969-70  1968-6 मद

 मात्रा  मलय  मात्रा

 201,570  146.  66  174,110  124.50  200,820  156

 31,143  24.11  32,383  17 19.62  28,741

 50,292  52.03  60,627  57.42  63,659  60  92

 ।  वस्त्र  +  113.60  +  111.53  +  97  57

 =  q सूती  सूती  होजरी  तथा  अन्य  सूती  माल  के  सम्बन्ध  में  मात्रा-वार  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं

 ष  1970-71 के  दौरान  सूती  वस्त्रों  के  सम्बन्ध  में  प्रति-वर्ग  मीटर  एकक  मूल्य  ह
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 लिखित  उत्तर

 सणिपुरी  हथकरघा  उत्पादों  का  नियाँत

 ou 11.0  श्री  एन०  टोम्बी  fag  क्या  बिदेश  व्यापार मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अन्य  देशों  को  मणिपुरी  हथकरघा  उत्पादों  का  निर्यात करने  के
 लिए

 सरकार

 ने  को  कार्यवाही  की  है  अथवा  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 व्यापार  मंत्रालय में  उपमंत्री  To  सी०  :  तथा  णपुरी

 करघा  उत्पादों  के  निर्यात  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कोई  विद्वेष  उपाय  किये  हैं

 और  विचाराधीन है  ।  त्

 त्रिपुरा  के  श्रादिवासी क्षेत्र  में  एक  क्षेत्रीय  समिति  की  स्थापना की  मांग

 2312,  श्री  दशरथ  देव  ः
 क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  त्रिपुरा  की  आदिवासी  जनता  त्रिपुरा  के  आदिवासी  क्षेत्र में  एक  क्षेत्रीय  समिति

 के  गठन  के  लिए  माँग  करती  आ  रही

 ी
 यदि  तो  इस  पर  त्रिपुरा  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  और

 त्रिपुरा  के  सघन  आदिवासी  क्षेत्रों  में  गैर-आदिवासियों  की  घुसपैठ  को  रोकने

 क्या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?

 गह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  से  सरकार ..

 सूचित  किया  है  कि  संघ  राज्य  क्षेत्र  त्रिपुरा  में  संविधान  की  पांचवी  अनुसूची  को  लागू  करने  की

 मांग  की  जाती  रही  है  ।  इसके  संघ  राज्य  क्षेत्रों एवं  नेफा के  प्रशासन के  सम्बन्ध  में

 प्रशासनिक  सुधार  आयोग  की  रिपोर्ट  के  प्रकाशन  के  परचातु न्  मणिपुर  के  लिए  सुझाव  दिए  गए

 मान  पर  त्रिपुरा  में  भी  आदिवासियों  के  लिए  स्वायतशासी  क्षेत्रों  की  रचना  करने  की  मांग  की

 जाती  रही  है  ।  त्रिपुरा  सरकार  द्वारा  इन  मांगों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  त्रिपुरा  सरकार

 ne  भी  सूचना
 दी

 है  कि  त्रिपुरा  के  भूतपूर्व  बासक  द्वारा  1943  में  आदिवासी  सुरक्षित  क्षेत्रों

 र-आदिवासियों की  घुसपैठ  को  रोकने  के  लिए  दिए  गये  आदेश  अब  भी  लाग  हैं  ।

 क  टेलीविजन  सेटों  का  उत्पादन  att  उनकी  माँग

 2313.  श्री  भोगेन्द्र झा

 क

 श्री  एच०  के०  एल०  भगत

 प्रधान  मंत्री  यह  बताने
 की

 कपा  करेंगे  कि  इस  र  टेलीविजन सेटों  का  कुल  कितना

 उत्पादन
 हो  रहा  है  और  उनकी  मांग  क्या  है  तथा  चौथी  पंचवर्षीय योजना  के  दौरान  उसमें  वृद्ध

 करने  की  जा  रही  है  ?
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 एप

 क  Fes

 ag
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  भारत  म  31  माच

 हिए  सार
 निर्माताओं  ने  10,360  टेलीविजन  सेटों का  निर्माण  किया है

 दिल्‍ली में  इस  समय  केवल  एक  टेलीविजन  केन्द्र  काम  कर  रहा  है  ।  इस  केन्द्र के  अन्तग

 अ
 ने  वाले  क्षेत्र की  वार्षिकं  मांग  को  पुरा  करने  के  लिए  लगभग  30,000 सेंटों  की  औवदंयकता  है  ।

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तर्गत  बम्बई  (GAT  प्रसारण  केन्द्र  सहित );  लखनउ

 प

 कानपुर  प्रसार  केन्द्र  सहित  ),  और  श्री  नगर  में  ढैलीविजम  केन्द्र  स्थापित  करने  के  निणंय  से

 मग

 गन  ग  य  aes  नगा  T

 करने  के  लिए  औद्योगिक  लाइसेंस  जारी  करने  के  लिए  प्राप्त  आवेंदनों  परे  विंचॉर  किया  जा

 टा है
 द

 त  में  टेलोविजन  सेटों  की  संख्या
 थ

 2314.  श्री  एच०  के०  एल०  FAT  संचार
 सर  ow मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में इस  समय  टेलीविजन  सेटों  की  कुल  संख्या  कितनी  है
 ?

 संचार  हेमवती नंदनी  sere)  31  1970  को  में  टेलीविजन

 सेटों  की  संख्या  24,833 है

 केन्द्रीय  श्रारक्षित  पुलिस  में  भर्ती

 2315.  श्री  मनोरंजन  हाजरा  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की ere

 )  केन्द्रीय  आरक्षित  पुलिस  में  भर्ती  के  लिए  क्या  प्रक्रिया

 ie

 ats

 men पिछले एंक  वर्ष  में  केन्द्रीय  आरक्षित  पुलिस  में  भर्ती  किए  गए
 नी  और

 केन्द्रीय  आरक्षित  पुलिस  के  आचरण  और  उत्तरदायित्वों  के  यय  क  किस  क्या

 ह-मंत्रालय  में  रॉज्य  मंत्री  कृष्ण  qa):
 क को

 इस  प्रकार  भरा  जाता  है  ।  ह  किस  आारतिय
 पुलिस  के  पदों

 i)  रोजगार  कार्यालयों तथा  पुनर्वास  महानिदेशक  कार्थालय के  माध्यम  से  खुली  मर्ती

 द्वारा  भर्ती  से

 (ii)  दल  में  से  पदोन्नति से

 iii)  कार्यरत पुलिस  तथा  सैनिक

 सिलसिल  अनि

 के  आधार पर  प्राप्त  करके

 a  | vr
 तक  के  स् साघनों  से (iv

 शे
 (1)  से

 A

 ४६  ह  या  में  arate Ft TIAST के  न  उपलब्ध

 होने पर  बान  त  सेना  तथा  लि
 पुन  से 1
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 हा  et

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।  ्

 संविधान में  वफादारी अपने  तथ

 ष्ट  में  निष्ठा  की  सतत  प्रशिक्षण  में  तत्पर  रहना  केन्द्रीय  आरक्षित  पुलिस  के  आचरण  के

 नियेशपद  हैं  दल  का  कायें  मुख्यतया  विधि  व  व्यवस्था  तथा  आन्तरिक  सुरक्षा  को  बहाले  करने

 उसे  बनाये  रखने  में  राज्य  सरकारों  की  सहायता  करना  है  ।  दल  को  सीमा  सुरक्षा  के  कार्यों

 महत्वपूर्ण  संस्थानों  की  सुरक्षा  करने  तथा  केन्द्रीय  सरकार  की  सम्पत्ति  की  रक्षा  करने  में  भी
 नियुक्त

 किया  जा  सकता है  ।

 परमाणु  उर्जा  के  शांतिपुर्ण  उपयोगों  हेतु
 भारत-जमः

 ||  सहयोग

 4 oat
 316.

 श्री  पो०  waza :

 थ्री  एस०  एम०  कृष्ण

 परमाण  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  far :

 क्या  परमाणु  ऊर्जा  के  शांतिपूर्ण  उपयोगों  के  क्षेत्र  में

 लिए  पश्च  जर्मन  सरकार  सहमत  हो  गई  क  व

 क्या  अभी  हाल  में  परमाणु  प्रोद्योगिकी  विज्ञों  के  एक  जर्मन  दल  ने  भारत  की  यात्रा
 की

 और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  किये  जाने  की  सम्भावना

 प्रधान  मंत्री  परमाणु  ऊर्जा  गह  मंत्री  तथा  सुचना  site  प्रसारण  मंत्री  ड्ादरा

 गांधी  )  तथा
 परमाण  ऊर्जा  के  शान्तिमय  अनुप्रयोगों  के  क्षेत्र  में  सहयोग  करने

 उद्देश्य  से  पश्चिमी  जमंनी  तथा  भारत  के  बीच  बातचीत  चल  रही  आधा  है  कि  इस  सम्बन्ध
 दोनों  देशों  के  मध्य  after  ही  एक  करार  हो  जायेगा  ।

 बम्बई  स्थित  भाभा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  में  ea a “a  इंधन  चक्र  विषय  पर

 जित  भारत-जर्मन
 सेमिनार  में  भाग  लेने  के  लिये  जर्मन  संघीय  गणराज्य  के  परमाणु

 el  निकों का

 apes

 नाद

 1971  में  भारत  में  आया  था  ॥

 जट  उद्योग  के  प्रतिनिधियों  श्रौर  विदेश  व्यापार  से  सम्बद्ध

 श्रधिकारियों  की  बठक

 2317.  ost  विश्वनाथ  झुनझुनवाला  :  क्या  विदेश  व्यपार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग कि

 क्या  1971 में  जूट  उद्योग  के  प्रतिनिधियों  और  मंत्रालय  के  अधिका

 रियों  के  बीच  विचार-विमर्श  हुआ  था
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 oe

 क्या  विचार  विमर्श  के  दौरान  उद्योग  ने  यह  मांग

 में  300  रुपये  प्रति  मीटरिक  टन  के  हिसाब  से  वद्धि की  ज  कपी  कह

 के  मलय

 के  प्रहन पर  भी क्या  उक्त  बैठक  में  जूट  से  बनी  वस्तुओं  के  उत्पादन  में

 विचार  किया गया  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  निर्णय  किये  गये
 ?  द

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  To  ato  tat

 उद्योग  ने  कालीन  अस्तर  के  लिए  न्यूनतम  मूल्य  के
 उ  bee  रट  |  संद्योधन  के  लिए

 कहा था

 जी  at

 यह  स्वीकार  किया  गया  कि  पटसन  उद्योग  में  उत्पादन  को  लगभग
 110,000

 मे०  ट
 के  औसतन  मासिक  स्तर  तक  पहुंचा  देना  चाहिए

 ।
 कालीन  अस्तर  की  a  कीमत  के

 संदोधन  के  प्रशन  पर  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया है  |

 द
 थाईलड  से  पटसन  का  क्रय

 2318.
 श्री  विश्वनाथ  शुनशुनवाला

 :  sat  विदेश
 व्यापार  मंत्री  यह  ब बताने  की

 ्  पक

 की  क्या  टाइम्सਂ  दिनांक  17  1971  में  प्रकाशित इस  समाचार  की

 सरकार का  ध्यान  आकर्षित किया  गया  है  कि  थाइलैंड से  पटसन  के  क्रय  में  देश  को

 ही” के कारण के  कारण  लगभग  30  लाख  पौंडों की  हानि की  संभावना है

 क्या  1970  में  पटसन  की  5  लाख  गांठों  के  क्रय  के  लिए
 अनुमति  देने

 ad  उनके  मंत्रालय  से  अनुरोध  किया  गया  था  और  1971  तक  इस  बारे  में  fra
 न  लिया

 च्च्

 जा  सका  और  इस  बीच  पटसन  का  मूल्य  बहुत  अधिक बढ़

 क्या  विद्ेषज्ञों के  एक  दल  के  अनुसार  थाइलैंड  के  पास  अब  पटसन  नहीं
 बल्कि  भूसा

 पलब्घ  है  जो  कि  देश  के  लिए  अधिक  उपयोगी  नहीं  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  प्रस्तावित क्रय  के  संबंध  में  आगे  व्यवस्था  करेगी  और

 की
 कमी

 की  प्रति  किस  प्रकार  से  की  जायेगी
 ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय में  उपमंत्री  To  सी ०

 से  पटसन,/मेस्टा आयात  करने  का  eat  1970  में  उठाया  गया

 था  ।  आयात  करने  के  सम्बन्घ  में  जब  तक  विनिश्चय  किया  तब  तक  विदेशों  में  रेश

 ऊंचे  हो  चुके  थे
 ।

 चूंकि  मूल्य  ऊंचे  होने  के  कारण  मिलों  ने  आयातित  पटसन  में  ई  रूचि

 नहीं  दिखाई  और  उपलब्ध  रेशे  की  किस्म  काफी  घटिया  होने  के  समाचार  मिले  पटसन  का

 नहीं  किया  गया
 ।

 किन्तु  देश  में  रेदो  की  कमी  नहीं  हुई
 ।

 ग
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 था  की  71-72  में  अच्छी फसल  4.0  गर  अगले  मौसम  में

 भी  इसकी  mit  होने  की  कोई  आशंका  नहीं है  ।  यदि  आवश्यक  गया  रेशे  के  आयात पर

 विचार f  जायेगा

 ह
 मसीला  संघि  के  श्रंतगंत  काली

 मिर्चे  का  निर्यात

 थ
 13 319.  श्री  टी०  एस०  लक्ष्मणन

 श्री  माधय्य  हालदार
 7

 विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  इंडोनेशिया  और  मलेशिया  द्वारा  हस्ताक्षरित  मनीला  संघि  के  परिणाम

 स्वरूप  काली  fra  के  निर्यात  में  वृद्धि  नहीं  होगी

 निर्यात कर  रहा

 और
 ()  कया  इंडोनेशिया  इस  संधि  का  उल्लंघन  करते  हुए

 का

 यदि
 तो

 भारत  के  हितों  की  रक्षा
 करने

 के  लिए  सरकार  ने  क्या  Farat

 र्क

 विदेश  व्यापार  उपमंत्री  ऐसी  कोई  ‘ate

 की  गई  है  ।  शायद  यहां  पर  संकेत  प्रस्तावित  काली  मिरच  के  बारे  में  है  जिसके  संबंध  में

 इंडोनेशिया  तथा  मलेशिया  द्वारा  मनीला  में  करार  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  थे  ।  चूंकि  इस

 के  अंतर्गत  किसी  व्यापार  प्रबंध  पर  विचार  नहीं  किया  गया  काली  मिचं
 संबंधी

 का  उल्लंघन  करते  हुए  इंडोनेशिया  द्वारा  काली  fas  के  निर्यात  का  set  नहीं  उठता

 थ

 यूरोपीय  श्राथिंक  समुदाय  द्वारा
 प्राथमिकताओं

 सामान्य  प्रणाली को  लागू  करना

 2320.
 श्री  लक्षमणन

 श्री
 चित्ति  बाब

 क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा पा  करेंगे

 क्या  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  ई  )  1971  से  प्राथमिकताओं  की

 सामान्य प्रणाली  लागू  कर  रही

 यदि  तो
 योजना

 की  मुख्य  बातें  क्या  और

 क्या  भारत  '
 को

 इस  प्रणाली  से  लाभ
 पहुंचेगा  और  यदि  तो  उसका  स्वरूप  कया
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 किए र  कर  Tee

 बिदेश  व्यापार  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री  :  जी  att  थ

 अधिमानों  की  व्यापक  प्रणाली  के  अतगत  यूरोपीय  आथिक  समुदाय  ने  भारत  समे

 सभी  विकासशील  देशों  में  उत्पादित  और  ब्रुसेल्स  टेरिफ  नोमेनकलेचर  के  25-99  अध्यायों  के

 गंत  आने  वाले  सभी  निर्मित  तथा  अर्घे-निमित  उत्पादों  के  संबंध  में  निशुल्क  प्रवेश  की  व्यवस्था  करने

 की  पेशकश  की  है  ।  कृषि-क्षेत्र  के  1-24  के  अंतगंत  आने  वाली  मदों  a

 चयनात्मक  आधार  पर  शामिल  किया  किया  गया  है  ।  इन  मदों के  बारे  में  सामान्य  विदेशी  टे

 केवल  थोड़ी  सी  छूट  की  व्यवस्था  होगी  ।

 ल मात्राओं
 जी  हां

 ।  भारत
 से

 सभी  अपरम्परागत
 मदों  के  लिये

 निर्यातों
 को
 ब

 में  हा

 शग

 ।

 द  हेमन्त  कुमार  बसु  की  हत्या

 321.  श्री  समर  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकार  से  कहा  है  कि  वह  अनुभवी  राजन
 तिक  नेता

 श्री  हेमन्त  बसु  की  हत्या  से  संबंधित  षड़यंत्र  का  पता  लगाने  के  लिए  सभी  संभव  प्रयास  क

 इस  संबंध  में  सरकार  को  कई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 क्या  स्वर्गीय हेमन्त  कुमार  बसु  के  सहयोगी  श्री  अजित  विश्वास  को  भी  जोकि

 vs प्री  बसु  के  निर्वाचन  क्षेत्र  में  होने  वाले  उपचुनाव  में  उम्मीदवार  थे  हाल  ही  में  नृशंसतापुवंक  हत्या

 र र  दी  गई  है  ;

 यदि  तो  क्या  इन  दो  हत्याओं  की  जांच  करने  और  अपराधियों  को  पकड़ने  के

 लिए  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  अन्तर्गत  एक  fae  जांच  समिति  गठित  की  जाने  का  विचार  और

 यदि  नहीं  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  सरकार  ने  कया  वैकल्पित  कायंवाही  की  है  ?

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मन्त्री  कृष्ण  चन्द्र
 :

 तथा  .  जी  श्रीमान्‌ ।

 तथा  (4).  जी  ।
 दो  हत्याओं  में  जांच-पड़ताल पहले  से  ही  की  जा

 रही  है
 ।  फर  केन्द्र  सरकार  जाँच-पड़ताल  में  सभी  आवश्यक  सहायता  प्रदान

 करेगी
 it  राज्य

 सरकार  द्वारा  मांगी  जाती  है  ।

 केरल  में  काजू  उद्योग  की  AacaTAl  का  श्रध्ययन
 करने

 के  लिए

 az  से  एक  दल

 काजाना

 2  102  ato  fafa बाद  :

 ह
 &

 सती
 भागंवी  तनकण्पन  :

 है

 क्या  बिदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 कि  a

 (  eee  को  को  अध्ययन
 के  लिए  हाल  हीਂ  में

 केन्द्र  से  एक  दल  उस  राज्य  में  गया  था  ;

 यदि  तो  उस  अध्ययन  का  क्या  परिणाम  और

 इस  में  क्या  अनुवर्ती  कायंदाही  की  है  कराने

 का  विचार
 है

 ?

 क  विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (sft  To  सी०  a te  (a): oft जीਂ

 तथा  प्रतिवेदन  कुछ  दिन  पहिले  ही  प्राप्त  हुआ  है  और

 हना विचार  कर  रहीं  है  ।

 —  दंगों  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  संक्षिप्त  विचारण  न्
 के  लिये

 विशिष्ट
 carat

 थ

 323
 ्

 att  ईश्वर  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग
 किः

 (=)  क्या  साम्प्रदायिक  दंगों  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  संक्षिप्त  विचारण

 टायल )
 व करने  के  लिए  विशिष्ट न्यायालय  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  ११  और

 यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं

 ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्ती  राम  निवास
 और  उ  पद्रवों

 से  उत्पन्न  अपराधों  की  शीघ्र  जांच  हेतु  राज्य  सरकारों  को  उपद्रव-ग्रस्त  क्षेत्रों  में
 विशिष्ट  न्यायालय

 स्थापित

 इरादा है  ।

 त

 करने  का  अधिकार  देने  के  लिए
 सरकार  का  संसद  में  एक  विधेयक  का

 Branch  Post  Off  ९८5  in  Garhwal  (U.  P.)

 2324  Shri  Pratap  Singh  Negi  Will  the  Minister  of  [६]  unications  be  pleased
 to  state

 (a)  the  181  number  of  Branch  Post  Offices  functioning  in  Garwa  strict  in  Uttar

 Pradesh  at  esent

 (b)  the  number  out  of  those,
 p

 tr,  he  as  Sub-]  Offices  at  an

 early  d

 the  names  of  the  Post  cffices  in  which  telephone  facilities  have  bee  provided:  and

 (a)  the  names  of  Post  Offizes  in  which  telephone  facilities  are  proposec  0  be  made

 aval  le  at  an  early  date  ?

 Th  Minister  of  Communications  ( q  hri  AW
 ब्य j  (a)  As As  on  8-6-71,  366

 offices  are  functioning  in  Garhwal  Di  trict  of  Ut
 Pradesh. branch

 pest
 (b)  Ou  of  the  above  nun  anch  post  offices,  8  are  proposed  to  be  upgraded

 पहा  the n  Hed

 of  br

 ture. to  sub-post  office
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 a

 क (c)  :Telephgne  facilities
 been:  provided  it

 in
 1.0 2.0  Post  al at  Adbadri  and

 Simeli

 in G  rhwal  District

 (d)  There  is  no  proposal,  at  presen
 office  i  Garhwal  District  1

 to  provide  telephone  facility  to  an)  1er  Post

 Connection  of  Kotdwar  and  Pauri  with  Delhi  and  Lucknow  by  Direct  Telephone  Link

 2325,  ;  Shri:  Pratap  Singh’  Negi:  ,Will  tht.  Minister  of  Communicati
 to  st

 1
 =

 |

 be  pleased

 ती  हि  a  demand  has  been  made  to  connect  Kotdwar  and  Paur
 with  D  elhi  and  Lucknow  with  direct  telephone  link;  sce

 tjar  Pradesh

 if  so,  the  time  by  which  the  said  arrangeme  wo  e  made;  and

 (c)  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  Communications  (Shri  H.  N.  No  such  demand  has

 been r  received,

 (b)  Does  not  arise

 EA  Average  number  of  booked  calls  between  Kotdwar  ind  Delhi  is  only  10  per

 day  a  d  that  between  Pauri  and  Lucknow  3  per  day.  For  such  low  tru

 CIFct  $  are  not  justified
 me

 affic,  direct

 श्राकाशवाणी के  कालीकट  केन्द्र  A  होने  बाले  प्रसारणों का  बार-बार  रुकना

 बताने की  कृपा 2326.  श्री  ए०  के०  गोपालन  :
 क्या  सुचना  प्रौर  प्रसारण  मंत्री

 यह
 क  क

 क्या  सरकार  का  ध्यान  आकादवाणी  के  कालीकट  केन्द्र  से  होने  वाले  प्रसारणों  के

 बार-बार  रुकने  की  ओर  दिलाया  गया  है

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 इस  बारे  में  क्या  areal  की  गई  है
 ?

 tr,  at  t सुचना  प्रसारण  मंत्रालय  उप  मंत्री  घमंवीर

 प्रसारणों  के  रुकने  का  मुख्य  कारण  बिजली  की  सप्लाई  बंद  हो  जाना  है

 केरल  राज्य  के  बिजली  अधिकारियों  के  साथ  इस  मामले  को  उठाया  गया  था ॥

 उन्होंने
 सुचित  किया  है  कि  जैसे  ही  कुट्टीकट्टुर  सब-स्टेशन चाल  हो  ट्रांसमिटिंग  स्टड

 वैकल्पिक  सप्लाई  फीडर  की  व्यवस्था  कर
 दी

 जाएगी  |  इससे  स्थिति  में  सुधार  हो  जाएगा

 ब्रा  I axa

 ai
 23  27  श्यामनन्दन  मिश्र  :

 हेग  सहा  बहान
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 लिखि

 क्

 क्या  सरकार का  ध्यान  में  कानून  और  अल्पसंख्यकਂ  विषय  पर  आयो

 विचार-गोष्ठी में  भारत  के  मुख्य  न्यायाघीश  के  उस  भाषण  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें
 उन्होंने े  उ

 यह  सुझाव  दिया  था  कि  अल्प-संख्यकों  की  शिकायतों
 की  जांच  करने  के  लिए  एक

 की  स्थापना  की  क्योंकि  न्यायालयों  द्वारा  उपलब्ध  संरक्षण  पर्याप्त  नहीं  है  ;  और

 क्या  सरकार  इस  प्रकार  के  सतकंता  आयोग  की  स्थापना  के  पक्ष  में  है  ?
 क

 गह  मंत्रालय में  राज्य  मन्त्री  राम  निवास  उक्त  भाषण  की  ओर

 का  ध्यान  आकर्षित  किया  गया  है  ।  भारत  के  मुख्य  न्यायाघीश  ने  अन्य  बातों  के  साथ-स

 यह  कहा

 के  मल  अधिकारों  के  वास्तविक  विषय  न्यायालयों  द्वारा  सरलता  से  तय  किये

 जा  सकते  हैं  ।  किन्तु  क्या  न्यायालयों  का  संस्थागत  संरक्षण  काफी  है
 ?

 क्या  अल्पसंख्यकों  की

 दिकायतों  की  जांच  करने  के  लिए  अल्पसंख्यकों  के  सतकंता  आयक्त  को  नियक्त  करना  वांछनीय

 होगा
 ?  12.0

 संविधान के  अनुच्छेद  में  अल्पसंख्यक  भाषाजात  के  लिए  एक  विशेष  अधि

 कारी  की  नियुक्ति  का  प्रावधान  है  और  यह  निर्घारित  करता  है  कि  संविधान  में  अल्पसंख्यक  भाषा

 जात  के  लिए  प्रदत्त  संरक्षण  से  संबंधित  सभी  मामलों  की  जांच  करना  तथा  उन  मामलों  पर  राष्ट्रपति

 को  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करना  विशेष  अधिकारी  का  कर्तव्य  होगा ।  ऐसी  रिपोर्टों की  प्रतियां  संसद  के

 प्रत्येक  सदन  के  समक्ष  भी  रखनी  पड़ती  हैं  ।  सरकार का  भी  यह  विचार  है  कि  प्रशासन  को

 7  विभिन्न  स्तरों  पर  अल्पसंख्यकों  की  शिकायतों  और  कठिनाइयों  की  तत्परता  से  जांच  करनी  चाहिए

 और  कानून के  अन्तर्गत  उनके  निवारण  के  लिए  सभी  कार्यवाहियां करनी  चाहिए  तथा

 अल्पसंख्यकों को  संरक्षण  प्रदान  करना  चाहिये  ।  इस  प्रकार  के  संगठित  प्रशासनिक  उपायों  के  अच
 ह

 परिणाम  निकलेंगे  ।

 aq yraa  जातियों  तथा  aqaraa  ofan  जातियों  के  उम्मीदवारों की

 क 2328.  शी
 फुल  चन्द  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वर्ष  १९६९-७०
 में  अनुसुचित  जातियों  तथा  अनुसुचित  आदिम  जातियों

 उम्मी
 ं

 केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  भर्ती  हुई  और

 a अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  लिए  आरक्षित  कितने  otf
 त

 रिक्त  पदों  को  उपयुक्त  उम्मीदवारों  के
 न

 मिलने  के  कारण  रद्द  करना  पड़ा  है  ।

 गृह  मंत्रालय  att  कामिंक  विभाग  में
 राज्य  मन्त्री  रास  निवास  मिर्धा

 मंत्रालयों  /  विभागों  से  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही है  और
 यथाशीघ्र

 न  के  पटल

 ह
 दी  जायेंगी  ।..
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 क
 म

 सबको  हंगर

 ait  श्रोंकार लाल  बेरवा

 -

 शती  aq  राज  सिंह-कोटा :.
 a

 am  सुचना  ate  TAT  aay  बताने  की  git  करेंगे  कि
 1.

 ).  रेडियो  स्टदान र  के  लिए  क्या  ्  हैं

 )  इस  सम्बन्ध  में  कोटा  ने  कौन-कौन  सी  पुरी  की
 Ls

 की  है  ताकि उस क्या  सरकार  ने  राज्य  सरकार  के  साथ  इस  मामले  पर

 को  पुरा  किया  जा  और

 )  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  धमंवीर
 :

 we \

 बाधा  बजना  में
 व

 बाणी  क
 नए  केन्द्रों  की  स्थापना  के  प्रस्ताव  निम्नलिखित  उद्देश्यों

 ae
 hr

 प्रत्येक  राज्य  की  कम  से  कम
 80

 afi  जनसंख्या  के  Ba  सेक
 का

 विस्तार  |

 (2)  सींमान्त  आदिवासी  क्षेत्रों  आदि  के  लिए  प्रसारण  सेवा  का  विस्तार
 थ

 कोटा को  पहले  ही  अजमेर
 और

 इन्दौर  केन्द्रों  से  पर्याप्त  मीडियम  वेव

 रही  राजस्थान राज्य  के  अन्तर्गत
 और

 सुरतगढ़  में  केन्द्रों  की  स्थापना  की  परि 1

 र
 प्राथमिकता  दी  गई  थी  ।  कोदा  में  आकाशवाणी  केन्द्र  की  स्थापना के  प्र

 की  जांच

 उच  प्राथमिकता
 की  योजनाएँ  पूरी हो  जाने के  बाद  ही  की  जा  सकती है  ।

 तथा
 नहीं  उठत े।  द

 Inquiries  by  C.  B.  I.  Against  Government  Officers  and

 Shri  Hakam  Chand  Kaehwai  Will  the  Prime  Minister  leased  to  state

 (०) 21
 t  he  number  of

 Government
 Officers  and  employees  again:  m  inquiries  have

 been  ins stituted  by  the
 Central

 Bureau  of  Investigation  during  the  !  )  years,

 b)  the  number  of  Gazetted:  Officers  among  them;

 (c)  the  number  of  Officers  and  employees,  who  have  been  convicte
 the

 cour
 as  ult  theecof;  and

 the  number  of  those  against  whom  departmental  Inquiries  wer  =e  ?

 finister  of  State  in  the  of  H  A

 Affairs
 1d  in  the  Department  of  Per.

 sonnel  (Shri_  {am  Niwas  Mirdha):  a)
 During.  the  -6-69  to  9-6-71  enquiries

 weie
 instituted by

 he period  from 41
 |  I.  against  4801  क  va
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 16  1971  लिखित  उत्तर

 (b)  1060  ्

 (c)  90  have  been  convicted  in  courts  so  far

 (d)  2282

 om
 थ  NUS  टेलीविजन  केन्द्र

 2331  क  ह  चार  बना  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा श्री  राज  fag

 रेंगे  कि

 में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकार  द्वारा  कितने  टेलीविजन  केन्द्र  स्थापित
 or:

 किये  गये  ३

 राज्य  में  टेलीविजन किस  ata  से  उपलब्ध किये  जाते  हैं  ?

 कोई  नहीं  । सुचना  श्रौर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  reaare  fag) :

 मान्य  व्यापार  माध्यम  से  ।

 at at  Jao

 2332
 7

 Installation  of  200  Sax  Capacity  Machine

 Laxminarain  Pandey  Will  the  Mi  nister  of  Commu wnications  be  pleased
 to  state;  a

 a)  wh  ther  iv  Ca}  ity  of the  Telephone  Exchange  at  Jaora  ,  District
 Ratlam  रण

 Madhya  Pradesh,  15  तपा  increased  by  installing  a  200  SAX  capacity  machi  ne
 theres

 (b)  if  so,  the  date  since  when  this  work  has  been  going  on  and  the  exte
 1०

 which
 an it  has  been  ompleted

 (0  urther  time  likely  to  be  taken  to  complete  the  remaining  woik;

 (d)  whether  the  residents  of  Jaora  have  applied  for  new  telephone  con  and

 their  det  nds  could  not  be  met  on  account  of  the  capacity  of  the  Telephone  Exchange

 having  ot  been  increased  for  a  long  time;  and

 e)  the  time  by  which  their  demands  for  telephone  connections  dre  likel  be  met?

 he  Minister  of  Communications  (Shri  Bahuguna);  (a)  Yes.

 (ec  A  new  200  lines  automatic  exchange  has  been  plann  at  ora  in  replacement
 of  exist  g  exchange.  The  instaliation  work  was  commenced  during  A  st  1970.  Iron  work

 cabling,  n  wiring  has  becn  completed

 (c)  B  Jctober,  1971

 (d)  Y  es,

 (€)  It  is  hoped  to  provide  the  additional  telephone.  connections  with
 the  commission-

 ing  of  this  installation,
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 i  a

 Opening  of  Telephone  Exch  anges  in  Ratlam  District  (M.  P.)

 2333  ,  Dr.  Laxminarain  Pandey:  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased

 a  Us है  Telephone
 (a)  whether  there  has  been  a  continuous  public  demand  for  installation

 Exch  ges  in  big  town  like  Tal,  Badavada,  Sunkheda  and  Ringnod  of  Dist  ct  Ratlam  in

 Ma  a  Pradesh:

 (b)  if  so,  the  action  taken  in  this  regard  so  far;  and

 (c)  the  time  by  which  the  Telephone  Exchanges  are  likely  t

 aforesaid  towns  ?  ०  star  tne

 oning  in  the

 The  Minister  of  Communications  (Shri  H.  N.  Bahuguna):  (a)  Public  demand  for

 providing  telephone  facilities  at  these  places  exists.

 ile ha  fo  llowing (b)  After  surveying  the  requirements,  and  working  out  the  economics  t

 action  has  been  taken  in  each;

 1,  Tal:  A  Public  Telephone  Call  office  has  been  sanctioned.  However,  there  is  acute
 g

 the shortage  of  ACSR  wire  and  the  PCO  will  be  installed  when  the  supply  position

 wire  improves.

 APCO 2.  Badavada:  The  correct  name  appears  to  be  Barawda  in  Ratlam  District.

 has  been  sanctioned.  However,  there  is  acute  shortage  of  ACSR  wire  and  the  PCO  ll  be

 installed  as  soon  as  the  supply  position  of  the  wire  improves.

 3.  Sunkheda:  The  correct  name  appears  to  be  Sukheda.  Opening  of  a  public  tele-

 Phone  call  office  is  not  remunerative.  Madhya  Pradesh  State  Government  and  the
 village

 Panchayat  have  been  told  that  the  PCO  can  be  opened  if  any  party  is  willing  to  take  1  on

 rent  and  guarantee  basis.  Their  reply  is  awaited.

 4.  Ringnod:  A  Public  Call  Offize  was  opened  on  14-11-70.  The  place  does  not  justify
 a  telephone  exchange  at  the  moment.

 (c)  Sufficient  demand  and  justification  to  open  telephone  exchanges  at  the  stations
 mentioned  above  does  not  exist  at  present,  Telephone  exchanges  will  be  opened  as  soon
 as  sufficient  growth  in  demand  is  registered  and  the  schemes  are  remunerative.

 Accommodation  for  Posts  and  Telegraph  Offices  and  Telephone  Exchanges
 i

 Mandsaur  and  Ratlam  Districts  (Madhya  Pradesh)

 ee
 Dr.  Laxminarain  Pandey:  Will  the  Minister  of  Communications  be  7

 to  st

 (a)  the  names  of  places  in  Madhya  Pradesh  Circle  where  the  Posts  and  Tele  raphs
 Office  and  Telephone  Exchanges  are  not  housed  in  suitable  buildings:

 (b)  whether  not  only  the  public  has  been  facing  difficulties  but  these  offi
 not  ab  oe es

 are  also >  to  function  efficiently  as  a  result  thereof  and

 (c)  the  number  of  places  in  Mandsaur  and  Ratlam  Dis  < o  here  Government
 propose  t  provide  sujtable  accommodation  or  the  construct  bu  whe rt for  these  offices  ?
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 The  Minister  of  Communi  tions  (Shri  H.:N.  Bahuguna):  (a),.According  to  the  in-
 fo  mation  available  with  the  Post  naster  General,  Bhopal  the  following  offices  in  Madhya

 adesh  Circle  are  not  functioning  in  itable  buildings:—

 Post  Offices

 1.  Bhind

 2.  Gohad
 de

 3.  Bailadilla

 Telephone  Exchanges
 1,  Itarsi

 2.  Hoshangabad.
 3.  Dhamnod

 (b)  Though  suitable  accommodation  is  ne ot  available  in
 these  buildings  the  efficiency

 of  se  tvice  has  not  been  affected.

 (c)  All  offices  in  Mandsaur  and  Ratlam  districts  are  accommo  ted  in  Suitable  build-

 ings  snce  the  question  of  construction  does  not  arise.

 Experimental  Post  Offices  in  Madhya
 Pradesh

 he

 क
 a

 State:

 35.  Dr.  Laxminarain  Pandey:  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to

 (a)
 the  names  of  places  in  ruralareas  of  Mandsaur  and  Ratlam  Districts

 Madhya
 Pradesh  where  Experimental  Post  Offices  are  proposed  to  be  opened  dur  ng  the
 curre  ic

 (b)  the  normal  rules  for  providing  such  post  Offices  or  postal  facilities;  and

 (c)  the  names  of  places  in  the  aforesaid  two  Districts  where  the  people  have  demanded

 for

 such  type  of  postal  facilities  ?

 ne The  Minister  of  Communications  (Shri  N.  Bahuguna):  (a)  Names  of  places  in
 ral  areas  of  Mandsaur  and  Ratlam  districts  of  Madhya  Pradesh  where  experimental  st
 fiices  are  proposed  to  be  opened  during  the  year

 ——=

 nes
 of  Name  of  places  where  Category  of  the

 distr  post.  offices  are  proposed  proposed  Post
 to  bé  opene  Offices

 =
 MAND  Kailashpura  Extra  departmenta

 SAUR
 st  Ornce

 1151  branch
 amat  aha  no  a Matai  ह ग | दे

 Nalawa  —do—

 Sunthi  —do—

 Tarnod  —do—

 RATLAM  Thuria  —do—

 —do— Bibrod

 Richa  —do—

 Dolatpura  —do—

 Ranayara  —do—

 Karadia  —do—

 Nandleta
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 ae  a

 (b)
 ag  in

 क  usu
 paces  in  Library

 y  See  Lr  433 *  a

 (c)  nes  of  in  the  two  mention  ed  in  (a)  abc  wl  108  the  people
 have  demanded  for  opening  of  new  post  offices:

 Names  of  places  where  ops  Category  of  new  post Name  of  dis  t

 d  anded of  new  post  offices  have  bee

 ==,
 demanded

 a 4

 MANDSAUR  sunthi  Ry  artmental

 क
 br
 x

 n  post  .
 RATLAM  Dhonswas

 Karadia  —do—

 समाचारपत्रों  को  द

 ि

 विज्ञापन देना

 2336.
 श्री  ज्योतिमंय  dl

 ०  कृष्णन

 7
 Sto  कर्णों

 क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग ेie:

 {a
 |  है  द  जनको  1969-70  और  197  0- उन  समाचार-पत्रों  की  कितनी  प्रतियाँ

 71  में  सरकारी  विज्ञापन  दिये  गये  थे  ;  और  थ

 त  किया एसे  समाचार-पत्रों के  नाम  क्या  हैं  तथा  प्रत्येक को  कितनी  राशि

 सुचना  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  धमंवीर  त  था  (a)

 भिन्न-भिन्न  समाचार-पत्रों  को  दिए  गए  विज्ञापनों  और  उनको  दी  गई  राशि  के  ब्यौरे  सम्बन्ध
 न

 और  दृद्य  प्रचार  निदेशालय और  पत्रों  के  बीच  गोपनीय  समझी  जा  ्

 सम्बन्धित
 पत्रों

 की
 पूर्वे  सहमति  के  बिना  स्वतन्त्र  इस  सूचना  को  देना  अच्छी  व्यापार  नीति  नह  होगी  t

 विश्व  निर्यात  व्यापार  में  भारत  का  भाग

 ह

 थी  ज्योतिमंय  क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  1963
 से

 1970
 के  बीच  विश्व  निर्यात  13,610  करोड़  डालर

 27,800  करोड़  डालर  बढ़कर  दुगने  से  भी  अधिक हो  गया

 क्या  fara  निर्यात  में  भारत  का  भाग  1951 में  2.  1%  तथा से  घट  .  1963

 में  1.2  फ्  तथा  1970
 में  0.7%  रह  गया  है

 और
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 निर्यात  व्यापार
 हमारी  स्थिति  के  आंकड़े

 कया  और  Wess

 1963  और  1970  में

 अ
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 16  1970  लिखित  उत्तर

 —

 व्यापार  में  कंम  विकसित और  विकसित
 1951,  1963  ae  1970  में  कुल  निय

 देशों  का  क्या  भाग  है
 ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय में  उप  मंत्री  ए०  ato  (#)  जी
 7

 जी  हां  ara  तथा  आंतरिक  दोनों  ही  कारणों  से  विश्व  व्यापार  मैं  भारत के  भांग

 में  गिरावट आई  है  ।  यह  तथ्य  सुविदित है  कि  हमारे  प्रमुख  परम्परागत  निर्यातों  के  लिए
 की

 मांग  में  तेजी  से  वृद्धि  नहीं  ही  रही  ।  चाय  जैसी  मदों  कौ  पिछले  कई  वर्षों  से  अत्यघिक  उत्पादन  तंथा

 कम  कीमतों  की  समस्या  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  पटसन  से  बने  माल  के  निर्यातों  पर

 षित  प्रतिस्थापनों में  वृद्धि  होने  तथा  साथ  ही  पाकिस्तान  से  प्रतिस्पर्धा  बढ़ने  के  कारण  काफी  प्रभाव

 पड़ा  है  ।  अन्य  विकासशील  देशों  में  आयात  प्रतिस्थापनों  और  विकसित  देशों  में  कोटा  प्रतिबंधों  के

 कारण से  सूती  वस्त्रों  के  निर्यात  पर  प्रभाव  पड़ा  है  ।  हाल  के  वर्षों
 में

 स्वदेश  में
 भी

 इस्पात  जैसे

 कुछ  दुल भ  अंतर्निवेशों  की  कमी  हो  जाने  से  निस्संदेह  निर्यातों  की  वृद्धि  में  रुकावट  आई  है
 |

 निर्यात  व्यापार  में  प्रवेश  पाने  वाली  कुछ  वाणिज्यिक  फसलों  का  उत्पादन  पर्याप्त  नहीं  हुआ  और

 इससे  उपलब्ध  निर्यात  योग्य  बेशी  पर  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 (a)  तथा  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 द  विवरण

 विश्व  निर्यातों  +
 का  प्रातशत  भाग

 स  लाख  अम  डालरों  मे ं)
 as  मूल्य दस लाख अमरीकी

 951  1963  1970

 1.  fara  7511.0  135400  276600

 2.  विकसित  बाजार अथ  व्यवस्थाओं  वाले  देश  46700
 an

 222700
 ee

 (  62.  2)  (76.7)  (80.5)

 3.
 विकासशील  अः  व्यवस्थाओं  वाले  देश

 28400  31500  53900

 19.  5 (37.8)  (23.3)

 16465  41626 AVaAYV  2030

 5  7  1)  के  प्रतिशत  के  रूप  1.2  0.7

 (4)

 tL.  ae  चीन  पूर्वी

 उत्तरी  कोरिया  तथा  सोवियत  संघ  के  व्यापार  को  छोड़कर  ।
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 कार
 ————

 -~
 2  q  )  कोरिया  लोकतंत्रीय  णिराज्य  वियतनाम  लोकतंत्रीय

 गणराज्य  तथा  यरोप  की  केन्द्रीय  रूप  में  आयोजित  अथेव्यवस्था  वाले  और  सोवियत  रूस  के

 व्यापार को  छोड़कर

 दि 3.  aaa  य्रोप  संयक्त  राज्य  अमेरिका | तथा

 जापान  ॥

 ह
 चल  राज्य  के  विकसित  बाजार  अर्थ  व्यवस्था के

 1  जापान

 न्यूजीलैंड तथा  दक्षिण  अफ्रीका

 सभी  refers  योगों  तथा  देशों के  वाधिक  आंकड़ों  का  आयातों  के  नयन

 में  रखकर  समायोजन किया  जाता  है  ।
 अ

 ध्यान

 हैं  कोष्टकों
 में  दिये  गये  आंकड़े  विश्व  के  कुल  निर्यातों  के  भाग  का  प्रति  गति  हैं  |

 1.  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  का  सांख्यिकी  मासिक  1971-1  963  तथा  1970 के

 41.0
 सभी  वर्षों  के  लिए

 ।

 युक्त  राष्ट्रसंघ  का  सांख्यिकीय  मासिक
 — 1960-1951

 के  ay

 के  लिए

 थ

 केन्द्रीय  श्रौद्योगिक  सुरक्षा  बल

 2338  श्री  ज्योतिमंय  क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे कि

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  में  कुल  कितने  कर्मचारी  नियुक्त  किये  गये  और

 इस  बल  के  कृत्यों  और  कतेंव्यों  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 मंत्रालय
 में

 राज्य  मन्त्री  (ait  कृष्ण  चन्द्र  :  वतमान  6239

 )  केन्द्र

 aa  चत  ex  के  उत्तम  संरक्षण

 तथा  सुरक्षा के  लिए है  ।

 पाकिस्तान  रेडियो  के  ढाका  केन्द्र  द्वारा  श्राकाशवाणी  के

 प्रसारणों  में  बाघा  डाला  जाना
 व

 2339
 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :.  क्या  सुचना  प्रसारण  मन्त्री  ड  बताने की  कृपा

 करेंगे कि

 क्य  न्र  जो अपने प्र  ि
 देश  का  कोई  समाचार  प्रसारिए

 नहीं  करता  प

 रहा
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 18.0 95.0
 (a)  लिखित  उत्तर

 ——=—=

 (@)  क्या  पाकिस्तान  रेडियो  का  ढाका  केन्द्र  आकाशवाणी  के  प्रसारणों में  बाधा डाल  रहा

 और

 यदि  तो  इसके  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 सुचना  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  धमंवीर  सिंह  B)  पूर्वी  पाकिस्तान क
 में  रेडिय  सुनने  की  शर्तों  के  बारे  में  सरकार  को  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 जहाँ  तक  भारत  में  सुनने  से  आंका  जा  सकता  है  ।

 प्रदन  नहीं  उठता

 Late  Transmissions  of  Telegrams  given  in  Devanagari  Script  द

 2340.  Shri  N.S.  Bisht  Will  the  Minister  of  Communications  be  leased  to  state

 (a)  whether  the  telegrams  booked  in  Devanagari  Script  ar  ध्या  later  than  those
 booked  English;

 )  whether  the  people  are  hesitant  to  book  their  telegrams  in  Dev  anagart  Script
 for  the  said  reason;  and

 (c)  the  steps  being  taken  by  Government  the  service  ?

 The  minister  of  Communications  (Shri  H.  N.  Bahuguna)  (a)  No,  Sir

 (b)  No  such  case  hascome  to  the  notice  of  the  &  T  Department

 (c)  Devanagari  guide  has  been  supplied  to  all  Devanagari  Telegraph  offices  for

 ference  and  also  for  sale  to  the  public.  Publicity  regarding  Devanagari  telegraph s  rvice.

 being  given  from  time  to  time  so  that  the  public  is  made  aware  of  the  facili  es

 ailable  in  Devanagari.script.  An  exclusive  telephone  number  (184)  for  booking  Devanagari

 onograms  has  been  allotted  in  Delhi  with  effect  from  23-4-71.  During  the  year  70-71  as

 many  as  10  lakhs  Telegrams  in  Davanagari  script  were  booked  in  3600  Telegraph  Offices

 handling  such  telegrams

 English  not  treated  as  a  Compulsory  Subject  in  competitive  Examinations  conducted

 by  State  Public  Service  Commissions

 341  Shri  N.S.  Bisht  Will  the  Prime  Minister  be  pleased  to  state

 (a)  whether  some  State  Governments  have  decided  not  to  treat  English  a  compul-

 sory  subject  in  the  competitive  examinations  being  conducted  by  their  Public  Service

 Comn  sions  and,  if  so,  the  names  of  such  States;

 (b)  whether  the  Central  Government  also  propose  to  take  a  similar  decisi  ;  and

 c)  if  so,  the  time  by  which  the  said  decision  is  likely  to  be  taken  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  and  in  the  Department  of

 Personne) (Shri  Ram  Niwas  Mirdha):  (a)  Information
 in  this  regard

 is  no  eadily  available.

 the  च्  C  the  Ho  >  ar  y  as  po  sible, It  will  be
 collected  ¢

 id  placed

 83



 Written  Answers  Jyaistha  26,  1893  (Saka)

 (b)  No,  Sir.

 (c)  Does  not  arise.

 विदेशों
 दारा  खरीदी  गई

 भारतीय  फिल्में

 2342,  att  बी०  के०  दासचौधरी  :  क्या  sam  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 31
 1971

 को  समाप्त होने  वाले  वर्ष  में
 किन  देशों  ने  भारतीय  फिल्में

 प्रत्येक
 देश  द्वारा  खरीदी  गई  फिल्मों  की  माषा  क्या  है  ;  और

 इन  फिल्मों
 की

 बिक्री  से  कुल  कितनी  राशि  ( areata  मुद्रा  में  )  अजित  की  ws ?

 विदेश  व्यापार  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  ए०  सी०  :  तथा  .

 कारी दे  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 निर्यातित  फिल्मों  की  भाषा  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है

 लेखाओं  में  भाषा  के  अनुसार  फिल्मों  के  आंकड़े  अंकित  नहीं  किए  जाते  ।

 विवरण

 1969  7( Q  तथा  1970-71  1971  तक  )  में  प्रयुक्त  चलचित्र  फिल्मों

 (  घुली  ean  बिना
 घुली

 के  देशवार  निर्यातों  का  विवरण

 न  ee

 द

 ः

 मूल्य  हजार रुपये  में

 LIDGE! 969-70  1970- द  1

 SED,

 क्रमांक  देह  मात्रा  मल  मात्रा  मलय

 ब्लड  दक्षिणी  यमन
 जनवादी  गणराज्य  153  250  85  199

 184  403  14  349

 178 422  1033  490

 a  16  145  43  294

 654  2893  235  1118

 166
 जी

 arr  समूह  190  967  822

 7  17  61  11

 8  हांगकांग  227  1253  90  347

 9  इंडोनेशिया  300  818  351  1063
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 16  1971  लिखित  उत्तर

 1  2  3  4

 10  इरान  276  1568  129  865

 11  कीनिया  421  2667  233  2073

 12  लेबनान  455  1122  43  331

 33  161  21  25

 mere

 14  मारादास  412  1536  198  961

 15  ना  192  485  171  575

 ट्रीशय  ल  257  1772 ओमन/कता  943  3267

 सिंगापुर  603  2850  506  2612

 18  सडान  87  369  15  48

 9  थाइलड  281  1429  223  1407

 टिनिडाड  263  1557  48  285

 सयुक्त  अरब  गण  ाज्य  66  230  58  564

 ब्रिटन  946  10746  1934  18029

 23  dad  राष्ट  अमेरि  203  898  177  922

 24  सोवियत  संघ  70  416  21  153

 25  वियतनाम  गणराऊ  13  18  25

 21.0  जापान  31  826 12  44

 27  उना  226  1013

 28  243  1066  215  1190

 29  अन्य  1410  5209  929  3075

 योग  किक  20588  56  6718  41444
 ाााााममग  नलननणणणणणणाणा

 *
 sare aia के  आंकड़े  कतार  को  जोड़  कर  लिये  गये  हैं  ।  7

 टेलीफोन
 के  साथ  साकेट  श्रौर  श्रतिरिक्त  डोरी  का  किरा

 ी

 2343.  श्री  एस०  एन०  fast:  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (  q
 )  टेलीफोन के  साथ  साकेट  और  अतिरिक्त  डोरी  का  किराया  किस  आधार  पर

 निर्धारि  किया  जाता  और

 क्या  उनके
 विचार

 में  यह  जो  कि  सामग्री  के
 मूल्य का  दस  गुना

 पूँजी

 परिव्यय  से  मेल  नहीं  खाता है  ?

 मंत्री  हेमवती  बहुगुणा
 )  प्लग  और  साकेट  व्यवस्था  करने

 और  ari  डोरी  के  1956  और  1964  की  टेलीफोन  दर  जांच  समिति की
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 ओं  की सिफारिशों  के  आधार  पर  किया  गया  है  ।  इसे  निश्चित  करते  समय  इन  सुवि

 व्यवस्था  करने  पर  होने
 वाले  वाधिक

 आवर्ती
 व्यय

 को
 ध्यान  में  रखा  गया  है

 ।
 वाधिक  आवर्ती  व्यय

 में  रख-रखाव और  अवक्षयता की  लागत  भी  शामिल  जो  कि  ये  सुविधाएं  प्रदान  करने  में  कार्फ

 ज्यादा  होती  है  ।

 जैसा  कि
 वास्तविक  व्यवहार  में  देखा  गया  रख-रखाव की  बढ़ी  हुई  लागत  को

 ध्यान
 में

 रखते
 हुये  किराये  अधिक  नहीं  है  ।  प्लग  और  साकेट  को  बार-बार  इस्तेमाल  में

 लाए  जाने

 और  हिलाने-डुलाने से  इनका  काफी  क्षय  होता  है  ।  इसी तरह  लम्बी  डोरी  के
 रख-रखाव

 पर  भी

 अधिक aa  होता  क्योंकि  जो  अतिरिक्त  लम्बी  डोरी  फरश  पर  पड़ी  रहती  है  उसके  खराब
 होने

 र
 दोष  पैदा  होने  की  संभावना  रहती  है  ।  खराबियों  के  अधिक  होने  के  कारण  भी  रख-रखाव  के

 भी लिए  अधिक  प्रयास  करना  पड़ता है
 ।  इन  सुविधाओं  के  लिए  किराया  निदिचित  करते  समय  इन

 पहलु  कों  को  ध्यान  में  रखा  गया  है  ।

 गलत  टलीफोन  बिल
 थ

 ्
 हड

 श्री  एस०  एन०  fa:  क्या  संचार
 मन्त्री

 यह

 वलन

 करेंगे  कि  :

 ae) aT  अन्य  नम्बरों  से  किये  गये  टेलीफोन  काल  के  गलत  बनाने  के  संबंध  में

 इलाहाबाद  से  कोई  दिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 संचार  मन्त्री  हेमवती  नंदन
 कथित  गलत  बिल  बनाने  के  सम्बन्ध

 ब्  तक  कोई में  इलाहाबाद से
 1970

 के
 दौरान  3

 शिकायतें  प्राप्त  हुई  थीं  ।  1971 के  दौरान

 नहीं  मिली  है  ।

 प्राप्त  होने
 वाली

 की  छान-बीन की  जाती  है  और  अगर  गलत
 बिल

 NER  हो  जाए  तो  उस  पर  जो  दी  जा  सकने  वाली  we  है  उसकी  मंजूरी  दी  है

 Telephone  Exchange  at  Bara  Chakia

 ased  to

 state
 ms

 Shri  M.  Madhukar:  Will  the  Minister  of  Communications  be  p

 (a)  whether  the  number  of  Telephone  Subscribers  started  ing  after  the  esta-

 blishment  0  Telephone  Exchange  at  Bara  Chakia  Bazar  in  Bihar  ae  se  Bara  Chakia

 is  not  li or ked  with  Muzzafarpur,  Patna  etc.  by  the  direct  telephone  line;

 )  whether  any  action  has  been  taken  by  Government  to  remove  this  defi  ciency;  and

 ((  if  so,  the  particulars  thereof  ?

 The  Ainister  of  Communications  (Shri  H.  N.  Bahuguna)  (a  Small  Automatic

 Exchange  at  Barachakia  was  opened  in  1966  ibscribers,and  the  exchange  parented
 to  Motihari.  At

 athe  aumber
 of  subscribers  has  increased  to  22
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 26  1893

 (b)  Does  not  arise.

 (c)  Does  not  arise.

 Upegra  Branch
 Post  Offices

 in  District  (Bihar)
 व  के

 2346  ri  K.  M.  Madhukar:  wi
 |  the  Minister  of

 Communications  be  pleased  to

 state

 the  name  of  the  Branch  Post  Office  in  Champaran  (Bihar),  which  are  proposed  to (a
 be  upgt  ded  into  Sub-Post  Offices  during  this  year;  and

 (b  if  the  reply  to  part  (a)  above  be  in
 tees  tive,

 he  therefor  ?

 The  Minister  of  Communicati  N.  Bahuguna):  (a)  Names  of  branch  post
 offices  i  Champaran  District  of  B  are  proposed  to  be  upgraded  into  depart-

 es 2
 menjal

 सात
 offices  during  the  yerr  1971-7

 Phe  nshr

 Purnchapra
 =

 Belw  le

 Sathi

 Kotwa

 (b)  Does  115  iew  of  (a)  above.

 VG  शनों  थापित  स्टाफ  matfecet  श्रौर  श्मन्य  व्यक्तियों  की पूर्वी  बंगाल  के
 रेडि

 सेवाओं का

 ल
 347.  श्री  चौधरों  :  क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा 2

 करेंगे
 कि

 (¥)
 क्या

 सरकार
 ने  पूर्वी

 बंगाल
 में

 राजशाही
 और

 चिटगांव  के  रेडियो  स्टेदानों

 से  स  बद्ध  उन  भूतपूर्व  रेडियो  पर  प्रसारण  करने  वाले  स्टाफ  आर्टिस्टों  और

 जो  25  1971  के  wad  उस  देश  से  विस्थापितों  के  रूप  में  आये  की

 सेवा  को  उपयोग  में  लाने  का  विचार  किया  और

 ी
 ce  कितने

 सतियों  को  अब  अलकालिक  अयव  अल्  परकार  से  रोजगार  दिय

 सुचना  श्रौर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  धमंवीर  :  आकाशवाणी

 द्वारा  उपयुक्त  विस्थापित  कलाकारों  की  सेवाओं  का  अपनी  कार्यक्रम  आवश्यकताओं  के  अनुसार
 उपयोग  कया  जायेगा  |  उनको  आकाशवाणी के  स्टाफ  के  रूप  में  नियमित  आधार  पर  नियुक्त

 करने  पर  विचार  नहीं  किया  जा  रहा  है  |

 wed  नहीं  उठता  ।
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 त  व्यक्ति  प्राय

 क्या  योजना  मन्त्री  यह
 ब  ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर
 प्रदेश  में  प्रति  व्यक्ति  आय  क्या  ह

 करने व

 उत्तर  प्रदेश  में  प्रति  व्यक्ति  आय  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  का

 विस  गरी

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मोहन  :  उत्तर  प्रदेश में  प्रति

 at
 त  आय  वर्ष  1968-69  के  लिए  (  स्थिर  मूल्यों के  अनुसार  -  आधार  1960-61)  248  रुपये

 at,  सबसे  बाद  के  इसी  वर्ष  के  बारे  में  सूचना  उपलब्ध  है  ।

 निजी  क्षेत्र  के  निवेश  और  उत्तर  प्रदेश  सहित  पूरे  देश  को  लाभ  पहुंचाने के

 से  चौथी  पंच  वर्षीय  योजना  के  केन्द्रीय  और  केन्द्र  प्रायोजित  क्षेत्रों  के  निवेदा  के  अतिरिक्त  राज्य  की

 चौथी  पंच  वर्षीय  योजना  के  लिए  969  करोड़  रुपये  का  परिव्यय  स्वीकृत  किया  गया  जो  कि

 राज्य  की  अथेव्यवस्था  के  सीधे  विकास  के  लिए  रखा  गया है  ।  इसके  अतिरिकत ग्राम  निर्माण

 लघु  कृषक  विकास  कार्यक्रम  UHo  डी०  To)  |  एम०  एफ ०  Yo  एल०  कार्यक्रम

 और  भारत  सरकार  द्वारा  आरम्भ किए  गए  बेरोजगारी  हटाने  के  तूफानी  कार्यक्रम  के  अन्तगंत

 ्
 उत्तर  प्रदेश  के  लिए  उदारतापुृवक  आवंटन  किये  गये  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  राज्य के  औद्योगिक

 दृष्टि से  पिछड़े  36  वहां  स्थापित  किये  जाने  वाले  नये  उद्योगों  को  सरकारी  वित्तीय  संस्थानों

 द्वारा  रियायती  दर  पर  वित्त  की  व्यवस्था  के  लिए  चने  गये  हैं  और  इसी  प्रकार  के  दो

 जिले  ऐसे  नये
 औद्योगिक  एककों  जिनकी  स्थिर  पूँजी  निवेश  50  लाख  रुपये  से  अधिक  नहीं

 उनके  स्थिर  पूँजी  निवेश  के  10  प्रतिशत  के  बराबर  उपदान  )  सहायता के  लिए

 बंगाल  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  नये  डाकघर  (afatcra  विभागीय  शाखा  कार्यालय )

 क
 का  खोला  जाना

 करेंगे कि
 9.

 श्री  सुबोध  हुसदा  क्या  संचार  मन्त्री यह  बताने  की

 : f
 क्या  बांकुरा

 और
 पुरुलिया  जिलों  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  नये

 विभागीय  झाखा  खोलने
 की

 कोई  योजना

 तो  उनकी  संख्या  कितनी  है
 ?

 थ

 संचार  मन्त्री  हेमवती  नन्दन  :  जी हां  थ

 (a)
 )

 बांकुरा  और  पुरुलिया तीनों  जिलों
 के

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रस्तावित खोले

 जाने वाले  अतिरिव  त  विभागीय शाखा  डाकघरों  की  या  इस  प्रकार है
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 16  1971  खत  उत्तर

 we

 जिले का  नाम  प्रस्तावित  खो  जान  तिरिक्त  विभागीय  की  संख्या

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना के  वर्ष  1971-72  के  दौरान

 क  ब
 eran

 250  1(

 75  Zo

 50  15

 Telephon  wens  Sehor
 Di

 Distric trict,  (Madhya
 Pradesh)

 2350
 to  state:

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Com  be  pleased

 =

 (a)  the  total  number  of  existing  telephone  connections  in  Sehor  D  stricts  in

 Madi  hya  Pradesh;

 (b)  the  number  of  persons  whose  applications  for  telephone  connections  e
 pending

 asi
 sideration

 of  Government  at  present;  and

 the  said  District  who  nade (०)  the  number  of  those  persons  है ॥ |  pplications.  for
 this  purpose  during  the  last  two  years  and  the  reasons  for  delay  in  providi  teleptione
 connections  and  the  time  by  which  this  difficulty  is  likely  to  be  removed  ?

 The  Minister  of  Communications  (Shri  Bahuguna)  (a)  3911

 (b)  377

 (c)  377  Connections  could  not  06  provided  to  these  applicants  eto  shortage
 of  ex  clinge  capacity  and  essential

 the  next  nine  months  to  a  year

 पाकिस्तानी सेनिकों  हारा  श्रगरतला  के  ज  रासनगर क्षेत्र  में  गोलाबारी

 2351  श्री  बीरेन  दत्त

 श्रीमती  भागवी  area
 क

 कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पाकिस्तानी  सैनिकों ने  अगरतला  में  जय  मनगर  क्षत्र  में  कुछ  ही  समय

 लाबारी  की  थी
 qa  ग

 यदि  तो  उस  गोलाबारी  में  कितने  व्यक्ति  मारे  गये  तथा  घायल  और

 क्या  पाकिस्तानी  आक्रमण  से  पीड़ित  व्यक्तियों  को  कोई  राहत  दी  गई  है

 मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (  श्री  राम  निवास  मिर्धा  )  :  गरतला  के

 रामनगर  क्षेत्र  पाकिस्तानी सेवा  द्वारा  कोई  गोलाबारी नहीं  की  गई  तथापि
 दो  अवसरों पर

 89



 व

 Writtén  Answers.  June  16,  1971

 —
 गि

 अर्थात्‌ 11.
 तथा  15  1971  क  fararay

 सेना
 ने

 पूर्वी
 में  मुक्ति  फौज  से

 हुए  अगरतला  क्षेत्र  के  सामने  क्षेत्र  से  3  बार  की  और  कुछ

 wat  भारतीय क्षेत्र  में  गिरीं  ।

 zi  vt इन  घटनाओं  में  दो  पाकिस्तानी  ० दरणाथी  मारे  गये  तथा  11  भारती  राष्ट्रिक और

 4  of  स्तानी  शरणाथी  घायल  हुए  ।  ः

 इन  मामलों  में  आवश्यक  राहत  तथा  सहायता दी  गई  थी

 ्
 ग्

 7
 डाक  तथा  तार  विभाग  के  डाकियों  तथा  चतुर्थ  श्रेणी के

 थ  कर्मचारियों  की
 ated

 का  नमूना

 235  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रही  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कि  क्या  डाक  तथा  तार  विभाग  के  डाकियों  तथा  चतुर्थ  श्रेणी  के  कमेंचारियों  ने  अपनी
 वदियों के  नमूने  के  बारे  में  गहरा  असन्तोष  व्यक्त  किया

 क्या  सरकार  उनकी
 वर्तमान  वर्दियों

 के
 नमूने

 को  बदलने का  विचार

 क्या  सरकार  इस  wet पर  भी  विचार  कर  रही  है  कि  उन्हें  खाकी  वर्दियां  बनवा

 लिए  वाधिक  भत्ता  दे  दिया  जाय  ताकि  वे  सरकारी  नमने  के  अनसार  वदियां  बनवा  सकें
 ?

 संचार  मन्त्री  हेमवती  नंदन  बहुगुणा )  फिट  न  होने  के  बारे  में  कुछ

 क्रायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ।  एसा  पता  लगा  है  कि  आमतौर  पर  वर्दियां  फिट  न  होने  का  कारण  यह  था

 क  गलत  साइज  की  वर्दियों  की  मांग  की  गई  थी  |

 इस  मामले  का  लगातार  पुनरीक्षण  किया  जा  रहा  है  और  हाल  ही  में  सकल  अध्यक्षों

 हो  daw  में भी  इस  परपिचार  किया  गया  डो
 |

 सरकार  की  शार  गुर
 oe

 दे  रही |

 जी  हां
 ।

 1971  में  हुई  अध्यक्षों  के  सम्मेलन  में  वर्दियों की  ज  TE  नकद

 भत्ते का  °
 elec  विना  सिला कपड़ा  के  प्त  दिया  सेया  उत  ।

 पकी  जांच

 पुरी  डिवोजन
 के  डाकियों  तथा  wa  चतुर्थ  श्रेणी  के  श्रनपयक्त

 श्रावास  कमचारियों के  लिये

 2353,  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रही  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  पुरी  डिवीजन  में  कार्य कर  रहे  डाकियों और  अन्य

 चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  को  उपयुक्त  मकान  नहीं  दिये  गये  are
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 क

 क  895
 (uF)

 क  लिखित  उत्तर

 DIO  नक  लि यदि  तो  क्या  सरकार  उनकी  al
 नह  सहायता

 देने  के
 किसी  प्रस्ताव  पर  बिचार  कर

 रही

 संचार  मन्त्री  हेमवती  नन्दन  :
 9.2  प्रतिश्त  कर्मचारियों  को

 मकान

 किए  जा  चुके  हैं  ।  इसके  अलावा  के  16  क्वार्टरों  का  निर्माण  कार्य  चल  हा
 है

 ्  )  आगे  के
 योजना  कार्यक्रमों  में  इस  टाइप  के  क्वार्टरों

 में  आगे  और वृ  करने  के

 प्रदन  पर
 क  di

 क

 डाकियों  श्रौर  aga  श्रेणी  के  कमंचारियों  को  साइकिल  भत्ता  ्

 2354.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रही  क्या  संचार  मन्त्री  qe  बताने क ी  कृपा  करेंगे कि

 (*)  क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  डाकियों  और  चतुर्थ  श्रेणी
 के  कर्मचारियों को  केवल

 चार  रुपया  मंह्वीना  साईकिल  भत्ता  दिया  जाता

 क्या  सरकार  यह  भत्ता  बढ़ाने  पर  विचार  कर  रही  ait

 यदि  तो  यह  भत्ता  कितना  बढ़ाया  जायेगा

 संचार  मन्त्री  हेमवती  नंदन
 :

 जी  wet

 mee
 (7)  ही  नहीं  उठता  |

 cot  के  सिविल  रक्षा  निदेशालय  श्रौर  होम  जी  में
 a

 सेनिक

 श्रधिकारियों  की  भर्ती

 355  श्री  पन्नालाल  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करें qT Hla  कि

 (am)  दिल्‍ली |  नई  दिल्‍ली  स्थित  केन्द्रीय  रोजगार  कार्यालय  में  भेजे  बिना  सेना मृ

 के  पुनस्थापित  .  निदेशालय  द्वारा  सीधे  प्रायोजित  किए  गए  कितने  भूतपूर्व  सैनिक  अधिकारियों  को

 सिविल  रक्षा  निदेशालय और  होम  गडिंज  दिल्‍ली  में  भर्ती  किया  गया  है

 क्या  सेना-मुख्यालय के  पुन:स्थापित  निदेशक  के  माध्यम से  विभाग  में  एक  बार  नियुक्त

 pa  गये  व्यक्तियों  को  उसी  विभाग  में  उच्चपदों  के  लिए  प्रायोजित  किया  गया था
 जब  कि

 वे  उस  समय  तंक  विभागीय  प्रत्याशी  बन  गये  4;  और  थ

 ग  )  यदि  तो  क्या  यह  प्रकिया  केन्द्रीय  सरकार  के  नियमों  के  अनकल  हैं

 4  ह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  :
 .  '  अपेक्षित  सूचना  एकत्रित  की

 जा  रही  है  और  oa  ही
 प्राप्त  होगी  सदन ि  जायेगी
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 =

 कि

 थ  वहराइच  स्थित  ट्र  लिफोन  केन्द्र  का  MARAT  कायंकरण

 2356,  श्री  बी०  श्रार०  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  बहराइच  स्थित  टेलीफोन  केन्द्र  की  इमारत  में  सार्वजनिक

 टलीफोन  घर  में  टेलीफोन की  काल  बक  कराने  के  लिये  जाने  वाले  व्यक्तियों  के  लिये  तथा  वह

 के  लिये  जाने  वाले  व्यक्तियों के  लिये  कोई  प्रतीक्षास्थल  ts)  नहीं है
 हि

 क्या  सावंजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  का  कार्यकरण  इतना  असन्तोषजनक  है  कि  घंटों  तक

 ां  तक  कि  पूरे दिन  तक  काल  नहीं  हों  पाती  ओर  द

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  मामले  में  उपचारात्मक  का्य॑वाही

 की.ग

 संचार  मंत्री  (att  हेमवती  नंदन  :  वहां
 कोई  प्रतीक्षास्थल

 a

 के  सकिटों  में
 द

 तथा  (7)  तांबे  केतार क
 गडबड़ी

 ह

 कोरी

 रे  कार  ट्रंक  anal में  बार-बार

 थ

 थ
 ही  उपचारात्मक  कार्रवाई :

 (1)  जनता के  लिए  बैठने के  स्थान  —  करने
 लिए  इमारत  में  बरामदे  को

 बन्द  किया  जा  रहा

 (11)  तांबे  के  तार को  To  सी०  एस०  आर०  (scatter  कंड

 तार  से  बदला  जा  रहा  है  ।  a

 बहराइच  में  टेलीफोन  कनेक्शन  के  लिये  लम्बित  श्रावेदन-पत्न

 7

 क 5  7.
 श्री

 बी०  श्रार०  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 की  )  क्या  बहराइच  नगर  में  टेलीफोन  कनेक्शन  के  लिए  aga  अधिक  संख्या  में

 पत्र  विभाग  में  लम्बित  पड़े हैं  और  यदि  तो  कब  और

 क्या  इन  आवेदकों  को  टेलीफोन  कनेक्शन  अविलम्ब  मिलने  की  कोई  सम्भावना  है  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नंदन  agTt )  इस  समय  बहराइच में  टेलीफोन

 न  देने के  लिए  77
 आवेदन-पत्र  प्रतीक्षा-सूची  में  हैं  ।  उनमें  से  सबसे  पुराना  आवेदन-पत्र

 लिम

 दे  दिये  जाएंगे ।

 शए  पूरा हो  जाने  यथाशीघ्न नए  टेलीफोन  कनेक्शन
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 16  1971  लिखित  उत्तार

 Se.  क

 चौथी  योजना  में  न  को

 को  वित्तोय

 योजना  मंत्री  यह
 बताने

 ग  की

 द

 पा  करेंगे
 किः

 23  8.  श्रीमती  भागंवी

 हुए  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  केरल
 राज्य

 को  चौथी
 योजना

 के
 अंतर्गत

 कितनी  वित्तीय  सहायता  दिये  जाने
 की

 सम्भावना

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार
 ने  कोई  अनुरोध

 किया  और

 यदि  तो
 उस

 पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
 ae

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  मोहन  धारिया  चौथी
 पंचवर्षीय

 योज
 के

 लिए  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  केरल-राज्य को  175  करोड़  रुपये  की  रादि  आवंटित की  गई  थी
 ।

 यह  राशि
 उस  वस्तुगत  कसौटी के  आधार  पर  निर्घारित की  गई  है  जोकि  विकास  परिषद

 द्वारा  इसी  प्रयोजन  के  लिए  नियुक्त  मुख्य  मंत्री  समिति  ने  तय  की  थी  ।  ag  राशि  और  83.  35

 करोड़ रुपये  की  राशि  जो  कि  राज्य  सरकार  अपने  निजी  साधनों  से  जुटाने वाली  है  दोनों  मिलाकर

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि के  दौरान  केरल  राज्य  के  विकास  कार्यक्रमों  के  जिनमें  राज्य

 के  पिछड़े  क्षेत्र  भी  शामिल  स्वीकृत  परिव्यय  के  रूप  में  है  ।  ऊपर  उल्लिखित  175  करोड़  रुपये  की

 राशि  में  से
 कोई  भी

 केरल  के  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  सहायताथ  अलग  से  नहीं

 दिखाई गई  है  ।

 (a)  और  केरल  के  fags  क्षेत्रों  के विकास  के  लिए  अतिरिक्त  सहायतांथ  विशिष्ट

 रूप  से  कोई  मांग  नहीं  की  गई  है  ।  केरल  सरकार  ने  बेरोजगारी के  सम्बन्ध  एक  विशेष  समिति

 नियुक्त की  थी  ।  इस  समिति ने  एक रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  है  जिसमें  राज्य  के  विस्तृत  आथिक  का

 कलापों के  क्षेत्र  में  नये  परिव्ययो ंके  लिए  कई  सिफारिशें  की  गई  हैं  आयोग  ने  अपनी  ओर  से

 इन  सिफारिशों की  जाँच  केरल  सरकार के  सहयोग से  कर  रहा  है  ।  चौथी  योजना के  बाहर  किसी

 अतिरिक्त स्कीम  के  लिए  कोई  विदिष्ट  अनुरोध  केरल  सरकार  से  प्राप्त  नहीं  हुआ  है
 ।

 पश्चिम  बंगाल  के  24  परगना  जिले  में  पाकिस्तान  द्वारा  गोली  चलाये  जाने  के

 परिणामस्वरूप  मारे  गये  भारतवासी
 द

 थ
 359  श्रीमती  भागवी  तनकप्पन  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  |

 क्या  सरकार का  ध्यान  30  1971
 कें

 नेशनल  हेराल्ड  में  प्रव  इस

 समाचार  की  ओर  दिलाया गया  है  fe  29  1971  के  पदचचिम  बंगाल
 के  1  जिले

 के

 बोजा  उ डंगा  नामक  araraat  गांव  में  पाकिस्तानी  गोले  गिरने  से  दो  भारतीय  मारे  गये  तथा  अन्य

 कई  व्यक्ति  घायल हो  गये

 क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  कराई  और

 रिणाम  नि
 न  पसर  ery et aed  7 -

 यदिह र
 तो  इसके

 क्या  '  है  हन्  इस  पर  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 23



 क

 Written

 te  ् ही
 —

 29
 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  feet):  (=)  a

 ।  =

 1971 को  पाकिस्तानी  सेना  ने  पूर्वी  बंगाल  में  मोमरा  की  अपनी  बाह्यचौकी से  मोर्टर  से  गोले  फेंके

 उन्होंने कुछ  गोले  25
 पौड  के  भी  फेंके  ।  लगमग

 20
 मोटंर  गोले  भारतीय सीमा  की  धोजा  seat

 बाह्यचौकी के  समीप  गिरे  ।  छोटे  हथियारों  की  छुटपुट  और  कुछ  25  पौंड  के  गोले भी

 भारतीय  क्षेत्र
 के

 भीतर  गिरे  ।  सीमा  सुरक्षा  दल  ने  कारगर  रूप  से
 में

 गोलियां  चलाई  तथा

 पाकिस्तानी  गोलाबारी
 को  शान्त कर  दिया  ।  इस  घटना  में

 दो
 भारतीय  राष्ट्रिक  मारे  गये

 तथा  केन्द्र  सरकार  द्वारा  कोई  जांच  नहीं  की  गई  है  किन्तु  भारतीय क्षेत्र  में

 उनकी  अकारण  गोलीबारी के  लिए  पाकिस्तान  सरकार  से  कड़ा  विरोध  प्रकट  किया  था  ॥

 ः

 7  केरल  में  किराये  के  भवनों  में  डाक  तथा
 तारघर  के  कार्यालय

 2360.  श्रीमती  ig aTaat  तनकप्पन :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  केरल  में  डाक  तथा  तारघर और  अन्य  उप-कार्यालय  इस  समय  किराये के  भवनों

 यदि  तो  जिलेवार  एसे  भवनों  की  कितनी  और

 किराये  के  रूप  में  प्रतिवर्ष  कितनी  राशि  भुगतान  किया  जाता  है
 ?

 संचार  मन्त्री
 हेमवती  नंदन

 : म

 अलप्पी  131

 लीकट
 क  112 2%

 125

 कुलम  130

 कोटटायम  146

 मालपुरम  74

 118

 101

 frat  130

 त्रिवेन्द्रम  107

 12,85,892  रुपये

 2361  श्रीमती  ana
 ieee

 crest

 ग्न
 aN  क्या  विदेश  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  भारतीय  हरी  चाय  की  विदेशों  में  मांग  वढ़  रही  और
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 26  1893  लिखित  उत्तर

 मै

 यदि  तो  उन  दे  थोंके
 ह

 नाम
 जार  इफ  फिन

 विदेशी  मुद्रा

 कमाई  जाती  है  ?

 विदेश  व्यापार  मन्त्रालय  में  wqAeayt  (  श्री  ए०  ato  :  जी
 क

 हरी चाय  के  लिए  बढ़ी  हुई  मांग  की  प्रवृत्ति  रही  है  ।

 [)  भारत  की  चा  मुख्यतः  जापान  तथा
 संयुक्त  राज्य

 रीकां को  faz  त  कर  रहा है  ।  1966  से  हरी  चाथ  से  हुई  निर्यात आय
 करर  ह

 द

 aR  का  मूल्य  करोड़  रुपये  में  )

 1966  1.0 29.0

 1967  0.77

 1968  1.37

 1969  2.42

 द
 1970  2.  06

 श्राकाशवाणी  के  संवाददाताओं  की  विदेशों  में  नियुक्ति चक्के

 2363.  श्री  ज्योतिमंय बसु
 i  AY  यह  बताने  की  HAT सुचना  श्रौर  प्रसारण

 करेंगे कि

 गई

 आकाशवाणी  के  संवाददाताओं  की  विदेशों  में  नियुक्ति  के

 ब

 नीति
 अपनाई

 )  क्या  निम्नतम  अहंता  और  अनुभव  अपेक्षित

 (a)
 कया  दक्षिण  fer  के  लिये  कोई  व्यक्ति  ge  किया  गया

 :  यदि  तो  उसकी  योग्यताएं  क्या  हैं
 ?

 द

 सुचना  प्रौर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री
 e qq iks

 तथा
 बेरुत  और  हांगकांग  में  आकाशवाणी के  सीनियर

 के  केन्द्रीय  सूचना  सेवा  के  जूनियर  प्रशासनिक  ग्रेड  में  सम्मिलित  हैं  ।  अधिकारियों का

 =  उनके  सामाचा  रिक  Far  सामयिक  भारतीय  और  विदेशी  मामलों  की  जानकारी

 तथा  विदेशों  में  तैनात  किए  जाने  की  सामान्य  उपयुक्तता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किया  जाता  है  ।

 तथा  दक्षिण-पूर्व एशिया  में  वर्तमान  पदधारी
 4  1967 से  कार्य  कर

 सह  हैं  क्योंकि  उन्होंने  तीन  ae  का  सामान्य  कार्यकाल  पूरा  कर  लिया  है  और  उनको  उच्चत

 qs  पदोन्नत किया  जाना  अतः  उनके  स्थान  पर  जूनियर  प्रशासनिक  ग्रेड  के  दूसरे अधि
 क  गरी

 जो  योग्यताएँ  रखता  नियुक्त  किया  जा  रहा  है  ।
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 चलचित्रों
 ay

 को  राष्ट्रीय
 थ

 ने  की  कृपा

 ही

 at  जी०  क्या  सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह
 क

 «gat  चलचित्रों  के  लिये  पुरस्कार  के  सम्बन्ध  में  पुनरीक्षित  नियमों  के

 arent  फीचर  फिल्म  की  में  राष्ट्रीय  एकता  वाली  फिल्म
 के

 लिए
 कम  राशि निध

 रित  की

 गई

 ड  को (a)  '  क्या  सरकोर  के  विचारोधीनਂ  राष्ट्रीय  एकता  की  फिल्‍मों  के  पुरस्कार की  राशि

 बदं  कर  फीचर  फिल्मों  के  लिये  पुरस्कार  की  राशि  के  बराबर  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  विषमता  के  क्या  कारण  हैं  तथा  फीचर  फिल्मों को  अधिक  रादि

 पुरस्कार
 देने  के  सम्बन्ध  में  कया  कसौटी  है

 ?

 सुचना  श्नौर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उपमंत्री
 धंवी  रसिंहू

 ः  से  फिल्म

 के  लिए  राष्ट्रीय  पुरस्कार  सम्बन्धी  संद्योधित  नियमों  के  राष्ट्रीय  एकता  पर  सर्वोत्तम  फीचर

 फिल्म  के  लिए  नकद  पुरस्कारों  की  राशि  इस  वर्ष  इसके  निर्माता  के  लिए  5,000/-  रुपए  से  बढ़ाकर

 रुपए  तथा  इसके  fadara  के  लिए  2,000/-  रुपए  से  बढ़ाकर  10,000/-  रुपए  कर

 दी  गई  वर्ष  की  सर्वोत्तम फीचर  जो  सभी  तकनीकी  पहल  ओं  तथा  चलचित्र  कला  की

 उत्कृष्टता  के  आधार  पर  आंकी  जाती
 के  सामले में  नकद  पुरस्कारों  की  राशि  इस  ad  इसके

 नर्माता के  लिए  20,000/-  रुपए  से  बढ़ाकर  40,000/-  रुपए  तथा  इसके  निर्देशक  के  लिए

 50.0  से
 बढ़ाकर

 10,000/-  रुपए  कर  दी
 गई  है  ।  नियमों में  ऐसी  कोई  बात  नहीं  जिससे

 राष्ट्रीय  एंकता  कीं  फिल्म  को  वर्ष  की  सर्वोत्तम  फीचर  फिल्म  के  रूप  में  आँके  जाने  पर  रोक॑  हो

 प्रतिनियुक्ति पर  गये  श्रनुसुचित  जाति /  waataat wa sts जन  जाति

 के  श्रेणी  111  के

 2366.
 श्री

 चन्द्रपाल  सलानो  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 Ly fa cS ST a Se  पदों  पर  प्रतिनियुक्ति  पर  नये  लिपिक  सेवा
 के

 के  ie  रियों  कुल  कितनी  संख्या

 उनमें  से  कितने  ब्यक्ति  अनुसूचित  जन  जाति  के

 (*)  क्यां  प्रतिनियुक्ति के  aferatheat  का  चयन  करते  समय  अनुसूचित  गां

 aafad wn  जन  जाति  के  अधिकारियों को  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व नहीं  दिया  जा  रहा  है
 क

 क्या  नियुक्ति  अधिकारी  अनुसूचित  जाति  /  अनूसूचित  जन  जाति  के  अधिकारियों  का

 प्रतिनियुक्ति  के  लिए  इस  बहाने  पर  चयन  नहीं  करने का  प्रयत्न  करते  हैं  कि  अनुसूचित  जाति /

 अनुसुचित  जन  जाति  के  प्रत्याशियों  के  लिए  प्रतिनियक्ति  के  लिए  स्थान  आरक्षित  नहीं  ;  और

 36



 16  1971  लिखित  उत्तर

 यदि  at,  तो  निःसंवर्ग  पदों  पर  प्रतिनियुक्ति  के  लि  ए  चुने  गय
 नुसुचित  जाति  /

 q अनुसूचित
 कग

 जाति  के  अधिकारियों  के  प्रतिनिधित्व  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  वाही की

 ह  मंत्रालय  ate  कामिक  विभाग  में  राज्य  मस्त्री  राम  निवास  :  से

 (a
 .  अपेक्षित  सूचना

 एकत्रित  की  जा  रही  है  और  यथाशीघ्र  सदन  के  पटल  पर

 रस  दी  जतनों

 ।

 अपेक्षित  सूचना  के  प्राप्त  होने  पर  इसमें  विचार  किया  जायेगा t

 Registration  of  Pakistani  Citizens  in  West  Bengal

 to  state

 367.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of
 Home  Affairs

 be  pleased

 (a  he  number  of  Pakistani  citizens  registered  in  West  Berg  ing  the  last  tw

 years  ho  came  to  India  with  valid  passports  and  other  documents:

 (b)  the  number  of  Pakistani  citizens  who  went  back  to
 Pakistan

 efore  the  expiry  of
 the  riod  of  their  visa  during  this  period;

 (c)  The  number  of  persons  who  were  served  with  notices  to
 leave

 the  country  during
 this  period;

 (d)  the  number  of  Pakistani  citizens  deported;  and

 hem e)  the  number  of  persons  arrested  and  the  action  taken  against

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  affairs  (Shri  Mohs  (a)  to  (e)  the

 informa  1  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  t  e  House

 Visit  by  Pakistani  Nationals  to  Maharashtra  on  Valid  Passports

 368.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased

 to  state

 )  the  number  of  Pakistani  nationals  who  came  to  ar  1  Valid  passports

 since  Ist  January,  1968
 to  date;

 ह
 ह  (b)  the  number  of  Pakistani  nationals  who  returnded  to  Pakistan  before  the  expiry

 of  1e  period  of  their  visas  during  the  above  period;

 (c)  the  number  of  Pakitani  nationals  who  went  underground,  deported  from  India

 ring  the  above  period;  and

 (d)  the  number  of  Pakistani  nationals  against  whom  look-out VU  notices  have  been

 and  the  estimated  number  of  those  who  are  underground  at  present

 a  The  Minister  of  State  ia  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri.
 s

 (a)  9,824

 from  1s  January,  1968,  to  30th  April,  1971

 (b)
 a

 96

 (c)  23  121.0  als  wen  t  underoroud  and  30.0  were  Ceported
 during

 this

 eriod
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 Written  Answers  june  16,  1971

 (d)  Look-out  no  we
 canes

 11]  pakistani  nationals.  There  were 9
 Pakistani  nationals  unde  da  7] 1

 द
 पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  के  निर्धारण  के  लिये  कसौटी

 क

 2369.  श्री  बी०  ब्रार०  शक्ल  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्या  योजना  आयोग  द्वारा  प्रत्येक  राज्य  के  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  की  पह  फन  के  लिए

 की  रित  करने  हेतु  नियुक्त  किये  गये  कार्यकारी  दल  ने
 1969

 के  आरम्भ  में  अपना

 तत  कर  दिया  ह

 थी  क्या  कुछ  राज्यो ंने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अनुकूल  कायंवाही  नहीं  की  और

 सिफारिशों  की  शीघ्र  क्रियान्विति  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सोहन  हां

 और  .  योजना  आयोग  ने  राज्य  सरकारों  और  वित्तीय  संस्थाओं  से  परामर्श

 करके  देश  भर  में  औद्योगिक दृष्टि  से  पिछड़े  हुए  209  जिलों को  चुना  इन  जिलों  में  नये  var

 के  लिए  वित्तीय  ऋणदात्री संस्थाओं  द्वारा  रियायती दर  पर  वित्त  की  व्यवस्था  की  जायेगी  ।  इसके

 अतिरिक्त  औद्योगिक
 दृष्टि

 से
 पिछड़

 हुए  अभिनिर्धारित  9  राज्यों  अर्थात्‌  आन्ध्र  असम

 जम्म  और  मध्य  और  उत्तर  प्रदेश  में  से

 प्रत्येक  के  दो  चुने  हुए  जिलों  में  तथा  शेष  राज्यों  व  संघशासित  क्षेत्रों  के  एक  एक  जिले में  नये

 एककों
 fare  इति

 स्थिर-पू  जी-निवेश  50  लाख  रुपये  से  अधिक  नहीं  उनके  स्थिर  पूँजी

 निवेश  के  बुक  के  बराबर  सीधे  अनुदान  या  उपदान  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा दी

 जायेगी  |

 भारतीय  उद्योग  विकास  बैंक  इंडस्ट्रयिल  डवलपमेंट  बैंक  आफ  भारतीय

 प्वागक औद्योगिक  वित्त  निगम  इंडस्ट्रियिल  फाइनेंस  कारपोरेशन  आफ  और  भारतीय

 ऋण  व  निवेश  निगम  इंडस्ट्रियल  क्रेडिट  एण्ड  इन्वेस्टमेंट  आफ  इंडिया

 पिछड़  क्षेत्रों  में  स्थापित  किये  जाने  वाले  उद्योगों  के  लिए  धन  देने  रियायती  शर्तों क
 oe

 पहले  ही  कर  चुके  हैं  |

 निजी  थैलियों  के  प्रश्न  पर  भूतपुव  शासकों  के  साथ  बातचीत

 370.  श्री  बी०  एस०  मति  कया  गह  मंत्री  26  1971  के  ft  थैलियों की

 समाप्ति के  सम्बन्ध  में  ताराँकित  wea  संख्या  62  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  मे ंय  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 निजी  थैलियों
 के  प्रश्न  पर  बात  करने  के  लिये  wags  शासको ंने  सरकार के  समक्ष

 प्रस्ताव  रखा  और
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 26  ज्यष्ठ  93  (ae) )  लिखित  उत्तर rs

 यदि  नही  तो  उन्हें  यदि  किसी  सूत्र  का  सुझाव  दिया  है  तो  वह  क्या

 गह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  कृष्णचन्द्र  और  (a)  नरेशों ने

 सुझाव  दिया  है  कि  प्रिवीपसों  को  समाप्त  करने  का  प्रश्न  नरेशों  से  fare  feet  के
 area

 जाय
 ।  उन्होंने  किसी  सूत्र  का  प्रस्ताव  नहीं  रखा  है

 |

 विदेशी  व्यक्तियों  सम्बन्धी  श्रधिनियम  के  श्रधीन  हिरासत  में  लिये  गये

 अथवा  जमानत  पर  छोड़  गये  व्यक्ति  द

 71.  श्री  भोगेन्द्र  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  ्

 26  1971  के  पश्चात  विदेशी  व्यक्तियों  सम्बन्धी  अधिनियम  के  अघीन  हि

 % fore
 (® TH  अथवा  जमानत  पर  छोड़े  गये  बंगला  देश  के  विस्थापित  स्त्रियों  और  नयों  की

 संख्या क्या  और

 क्या  ऐसी  सभी स्त्रियों  और  बच्चों के  विरुद्ध  मुकदमें  वापस
 लेने

 तथा  उन्हें  तत्काल

 रिहा  कर  देने  का  विचार है  जिनके  पिता  अथवा  अन्य  पुरुष  संरक्षक  बंगला  देशा
 में

 मारे
 गर

 6.0  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 और  .

 पद्चिम  बंगाल +  असम  और

 त्रिपुरा सरकारों  से  तथ्य  मालूम  किये  जा  रहें  हैं  |

 थ
 चलचित्र  faa  निगम  को  दी  गई  राशि  का  उपयोग

 23  72.  श्री
 कृष्णचन्द्र  सुचना  प्रौर  प्रसारण मंत्री  यह  बता  ने  की  कृपा  करेंगे कि

 वर्ष  1970-71  में  चलचित्र वित्त  निगम  को  कितनी  रांदि दी

 रादि  किस  प्रयोजन  के  लिये  दी  गई  और

 क्या  इस  प्रकार  दी  गई  राशि  का  उचित  उपयोग  किया  गया है  ?

 सुचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  धमंवीर  तथा  (@)  वर्ष

 1970-71  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार ने  फिल्म  वित्त  निगम  को  निम्न  लिखित

 a

 के  लिए

 कूल  मिलाकर  32  लाख  50  हजार  रुपए  के  दो  ऋण  मंजर  किए

 फिल्‍मों  के  निर्माणा्थ  फिल्म  निर्माताओं  के  लिए  ऋण  20.0  00,000  पए

 सिनेमाघरों  को  लीज  पर  लेने  के  लिए  12,  50,000
 ay

 a
 32,5

 50,000  रुपए

 (1)  वित्तीय  सहायता  दे  के  लिए  निमत्त  20  लाख  रुप  का  ऋण  गम  द्वय

 उन  फिल्म  निर्माताओं  को  ऋण  की  किस्तें  देने  के  लिए  ऋण  मंजूर किए  हैं

 9:9



 थ
 Calling  A  tention  to  a  Matter
 of  Urgent  Public  Importance

 Jyai  26,  1893  (Saka)

 ie  a

 (2)  जहां  तेक  12  लाख  50  हजार  रुपए  के  ऋण  का  संम्बन्ध  fata  की
 सभी

 सिनेमा  थिएटरों  को  लीज  पर  देने  की  बात  चल  रही  है  ।

 रजिस्टड  पत्नों  तथा  पासंलों  से  डिमांड  नोटों  श्रादि का  निकाल  लिया  जाना
 द

 2373  श्री  असरनाथ  चावला  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  वित्तीय  ay  1970-71  के  दौरान  रजिस्टड  पत्रों  और  पसलों  में  से  डिमांड

 है  क्  तथा  अन्य  महत्वपूर्ण  व्यापार  सम्बन्धी  दस्तावेज  निकाल  लिये  जाने  की  कई  घ

 पता  लगा
 द्य

 का

 क्या  गप्तचर  विभाग  की  अपराध  शाखा ने  चोरों  के  एक  ऐसे  fr
 coe लगाया  था  जो  इस  प्रकार  की  कार्यवाहियां करता  और

 उनके  से  बरामद  दस्तावेजों का

 यदि  तो  इन  घटनाओं  के  अंतगंत  कितने
 व्यक्तियों  को  गिरफ्तार

 गया  है

 का  व्यौरा क्या  है  और  उनके  विरुद्ध  क्या  ः कॉोयव  की
 गई  है

 ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नंदन  बहुगणा )  99

 जी  at  द

 दिल्‍ली
 में  इस  तरह  की  वारदातों  के  क्रम  अपराध  अन्वेषण  विभांग  अपराध

 4
 व्यक्ति  गिफ्तार  किए  हैं  इनमें  दो  कलक  भी  शामिल  & |  उनके  कब्जे  से  कोई  दस्तावेज  प्राप्त

 नहीं  हुए
 ।  दो  बाहर  के

 आदमियों  की  तलाशी  लेने पर  कई  तरह  की  रबड़  की  मोहरें  प्राप्त हुई  ।

 विभागीय  कर्मचारियों  at  निलम्बित  कर  दिया  गया है  ।  पुलिस  मामले  की  जाँच  कर  रही है  ।

 मैसूर  ada  में  इसी  तरह  की  एक  वारदात की  रिपोर्ट  मिली है  जिसमें  एक  डाकिया  गिरफ्तार  किया

 या  था  उसे  निलम्बित कर  दिया  गया  था  अब  उस  पर  अदालत  में  मकदमा  चल  रहा  है  ।

 कि
 यप्रदेश

 नकल
 में  इस  तरह  की

 दो
 घटनाएं  घटी  हैं  जिसमें  कि  एक  बाहर के  व्यक्ति को  रफ्तार

 गया
 था  और

 उसके  पास  से  एक  बैंक  पा  बक  कब्जे  में  ले  ली  गई  थी  ।

 द

 ्

 ate  दिलाना लम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  श्रोर  ध्यान

 ALLING  ATTENTION  TO  A  MATTER  OF

 URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 केरल  के  angdeaat Ma A waza क्षेत्र  में  समद्र  से  भमि का  कटाव
 द  ः

 श्री
 सी

 ०  Ho  चन्द्रत्पन
 )  :  मैं  सिचाई  3  aaa  मंत्री  का  घ्यान

 अविलम्बनीय  ल  क  महत्व  के

 ह  विलाप

 की  ओर  दिला  a
 ४  PANETT  र

 उनसे  प्राथंना  करता हूं  कि  वे
 इस

 सम्बन्ध  में  एक
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 ्

 द
 16  197  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के भ

 स  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 क
 केरल  के  समद्रतटवर्ती  क्षेत्र  में  समद्र  से  भमि  के  कटाव  और  इसके  परिणामस्वरूप

 समद्री  बांधों  आदि  के  टटने के  खतरे का  समाचार  तथा  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय

 की  गई  कार्यवाही  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।
 ग

 सिचाई  att  विद्यत  मंत्री  के ०  एल०  केरल  की  समद्र-तट रेखा  ल
 म
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 केलोमीटर की  है  ।  इस  समुद्रतटीय  पट्टी की  आबादी घनी  है  ।  राष्ट्रीय  राजपथ  और  अन्तर्देशीय

 नौवहन  दोनों  के  मार्ग  समद्रतट  से  समानाँतर  हैं
 और

 जमीन  का  मात्र-एक  छोटा-सा ही  त्र
 है

 it
 उन्हें  समुद्र  से  अलग  करती  है  |

 भ-क्षरण  लगभग  320  किलोमीटर  तक  की  लम्बाई  में  जोर  का  रहता  है  ।  यह  भूक्षरण  *

 पनसुन के के  महीनों के  दौरान  ही  होता  जो  मई  के  अन्त  से  प्रारम्भ  होता है  और  जब  समुद्र

 तता आमतौर  पर  अपने  प्रचण्ड  रूप  में  रहता है  ।  बहुत  जगहों  में  समुद्र  30-40  मीटर  आगे  तक  बढ़

 है  और  फिर  25-30  मीटर  पीछे  हट  जाता  जिससे  प्रतिवर्ष  लगभग  5  से  10  मीटर भूमि  को
 नति

 हो  जाती  इसके  परिणामस्वरूप  मकानों  और  खेती  की  भूमि  को  नुकसान  और  क्षति
 द

 पट  fsa

 var  है
 ।

 समुद्रतटीय  पट्टी  के  निवासी  मुख्य  रूप  से  मछुए  हैं  और  वे  ही  इससे सबसे  अधिक  पी

 होते  हैं

 इस  वर्ष  के  भ-क्षरण  और  उससे  हए  नकसान  के  सम्बन्ध  में  केरल  सरकार
 ने  अभी  तक  इकट्ठा

 किया  गया  जो  विवरण  भेजा  वह  नीचे  लिखे  अनुसार  है  ।
 द

 के  दौरान  अलेम्पी  जिले  में  बलिया  पुन्नपरा और पुरक्कर और  LF

 हुआ  ।  इससे  70
 रिहायशी  मकानों  को  नुकसान  पहुंचा  ।  17  और  25  अप्रेल के  बीच  कसना  नोर  जिले

 के  माविला  कडापुरम  के  पास  जो  भू-क्षरण  हुआ  उससे  कुछ  मकानों  को  नुकसान  पहुंचा ॥ च्झ  इस  क्षेत्र  में

 सम  री  दीवार  के  निर्माण का  कार्य  शुरू  हो  गया  है  |
 कोझीकोड  जिले  में  जून  के  पहले  सप्ताह  में  एलाथर

 गाट
 के  पुडियप्पा  में  और  इरींगल  में  भू-क्षरण  हुआ

 ।

 कितनी
 भूमि  का  कटाव  हुआ  और  इससे  कितना  नुकसान  इसका  मूत्याँक

 सरकार के  द्वारा  अभी  किया  जा  रहा  है  |

 _
 सरकार  इस  बात  से  अवगत  है  कि  केरल  के  समुद्री  तट  की  भू-क्षरण

 समुद्री  तट  की  पट्टी  में  रहने  वाले  लोगों  को  कल  लर  कग  ी  र

 गौर  संचार  व्यवस्था के  लिए  भी  यह  किस  तरह  संकट  उपस्थित  कर  देता  है  ।  सरकार इस  बात  से  भी

 अवगत  है  कि  जिन  निर्माण-कार्यों  से  समूद्र  तट  की  भूमि  को  सुदृढ़  बनाने  में  सहायता  उनका

 कर्यान्वयन  कितना  आवश्यक  केरल  की  राज्य  सरकार  1955  से  ही  4.0  भ-क्षरण-रोधी उपायों

 गे  कार्यान्वित  करती रही  है  इन  उपायों  में  समुद्री  पुलिन  रोध  आदि  आते  अभी त

 करोड़  रुपये  as  किए  गए  हैं  और  इसमें  बचाव  के  लिए  आवश्यक  समद्रतट  का  लगभग  25 5 Taare

 जो
 सबसे

 अधिक  पीड़ित  क्षेत्र  आ  गया है  फिर भी  इन  क्षेत्रों  में  भी  सावधानी पुर्वक

 निगरानी
 र  तत्काल  मरम्मत  की  आवद्यकता  होतीं  है  ।
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 भारत  सरकार  ने  विशेषज्ञों  का  एक  समुद्रतटीय  भू-क्षरण  बोड  गठित  किया  यह  पडे  निर्माण

 कार्यों  के  लिए  योजना  बनाने
 और

 उन्हें  कर्यान्वित  करने  के  लिए  सरकारों
 को

 यः

 देता  है  ।

 शी सी ०  के ०  चन्द्रप्पन  मंत्री  महोदय  के  वक्तव्य  से  मुझे  प्रसन्नता  हुई  है  वे  समृद्र  द्वारा  कटाव

 ar
 समस्या  को  समझते  हैं  तथा  उन्होंने  उस  पर  सहानुभूतिपूर्वक विचार  किया  है  |

 ्

 उन्होंने उस  पर  होने  वाले  व्यय  का  अनुमान  लगाया  है  ।  और  कहा  है  कि  इस  पर  5  करोड़

 रुप ये  खर्च  किए  जाने  चाहिए  तथा  केवल  केरल  के  समुद्रतटवी  क्षेत्र  में  दीवारें  आदि  बनाने  पर  इसमें से
 a

 0  करोड़  रुपये  बंच  किए  जाने  चाहिए ।  परन्तु  अपने  वस्तव्य  के  अन्त  में  उन्होंने  जब  इसे  कार्यरूप

 ट ने  की  बात  आई  तो  वह  हमारी  आशा  के  ATH 7 ¢  नहीं  थी

 मंत्री  महोदय  ने  समूद्र  द्वारा  कटाव  की  समस्या  को  बाढ़  नियंत्रण  से  जोड़ा  है  ।  वास्तविकता

 यह  है  कि  बाढ़  सारे  देश  की  समस्या है  जबकि  समुद्र  द्वारा  कटाव  एक  क्षेत्र  की  समस्या है

 wi इसके  कारण  हमारी  5-10  मीटर  भूमि  प्रतिवर्ष  समाप्त  हो  रही  है  ।  जब  हमारी सीमा  पर  आतर

 गोता है तो हम है  तो  हम  अपनी  सेनाएँ  भेजते  हैं  और  करोड़ों  रुपया  खर्चे  करते हैं  इस  क्षेत्र को  कटाव  से  बच्

 के  लिए  हमें  केवल  40  करोड़  रुपये  की  आवश्यकता  जैसा  कि  मंत्री  महोदय  ने  सुझाया  है  ।  यह  व्यय

 केन्द्र  द्वारा  किया  जाना  चाहिए  और  इसे  बाढ़  नियंत्रण  योजना  के  साथ  नहीं  जोड़ा  जाना  चाहिए  ।  क्य

 सरकार  इस  दिशा  में  नीति  सम्बन्धी  निश्चय  करने  पर  विचार  कर  रही  है
 ?

 यदि  आप  केरल  जाकर  देखें  तो  आप  सारे  तटवर्ती  क्षेत्र
 को

 ही  समृद्री  कटाव  से  प्रभावित  पायेंग े।
 कंबल ल  70  या  77  किलोमीटर  तटवर्ती  क्षेत्र  को  ही  बचाया  गया  है  ।

 वहाँ  कुछ  क्षेत्रों  में  लोग  पाँच-पाँच  बार

 अपने  निवास  स्थान  बदल  चुके  हैं
 ।

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  सरकार  45  लाख  रुपया  समुद्री कटाव  को  रोकने
 द
 लिए

 आवंटित  करेगी
 ?  और  क्या  सरकार  संकटग्रस्त  लोगों  को  कोई  सहायता  देगी

 ?

 ्

 केरल  सरकार  ने  समद्री  कटाव  का  सामना  करने के  लिए  बजना  aa  य  पर  योजना

 भेजी  और  चौथी  योजना  में  इसके  लिए  12  करोड़  रुपये  आवंटित  करने की  माँग की  है

 1  कर  10
 करोड़  रुपये  कर  दिया  गया  है

 ।
 मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  सरकार  दस  या  बारह

 करोड़

 रुपया  इस  प्रयोजनार्थ दे  रही  है  या  नहीं  ?
 7

 डा०  Fo  एल०  राव  माननीय  सदस्य  का  कथन  बिलकुल  सही  है  और  यह  बहुत  ही

 है  ।  यदि  अगले  दस  साल  तक  प्रति  वर्ष  4
 करोड़  रुपया  इस  मद  पर  खर्च  हो  ।  अब  समस्या  यह  है  कि

 ह  रुपया  आए  कहाँ  से
 ?  इस  सम्बन्ध  में  भिन्न-भिन्न  विचार  व्यक्त  किए  जाते  रहे  हैं  फिलहा

 सरकार  को  इस  काय  के  लिए  कुछ  रुपया  दिया  गया  है  ।  भारत  सरकार  की नीति यह  है  क  केरल
 सरकार  आवंटित  धन  राशि  को  उसी  वर्ष  व्यय  करें  तथा  उससे  भी  कुछ  अधिक  धन  यदि  उसे

 =  प  करना

 पड़े तो  वह  उसे  ऋण  के  रूप  में  दिया  जाता  है  ॥
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 —  श्री  एन०  श्रॉकान्तन  नायर  )
 4  करोड़  रुपया  प्रतिवर्ष  aa  करने  की  बात

 कही  गई  है  परन्तु  वतंमान  दीवार  के  भी  बह  जाने  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  लगता  है
 कि

 वर्तमान  कार्यक्रम

 पर्याप्त नहीं  है  ।  पिछले  25  वर्षों  के  अनुभव  के  आधार  पर  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूँ  कि  क्या  सरकार

 मद्री  कटाव  को  अन्य  प्राकृतिक  विपत्तियों  के  समान  मानकर  तटीय  क्षेत्र  को  अकाल-ग्रस्त  क्षेत्र  घोषित

 करेगी  ?  क्या  सरकार  केरल  के  तटवर्ती  क्षेत्र  को  बचाने  के  लिए  fara  बेक  या  किसी  अन्य  एजेन्सी  से

 सहायता के  लिए  माँग  और  क्या  सरकार  समद्री  दीवारों  को  बचाने  के  लिए  ठोकरों  का  निर्माण

 करने  पर  विचार  करेगी
 ?

 डा०  Fo  एल०  राव  :  केरल  सरकार  से  हमें  कोई  सुचना  नहीं  मिली  है  और  मात्र  समाचार

 ं  की  सुचना  के  आधार  पर  मैं  कुछ  नहीं कह  सकता  |  समुद्री  कटाव
 की

 समस्या  एक  विशेष  प्रकार
 की

 समस्या
 उसके  सम्बन्ध  में  आप  निक्चयपूर्वक  यह  नहीं  कह  सकते

 कि
 समुद्री  कटाव  से  भूमि  का  बचाव

 ह
 कर  लिया गया  है  ।  ्

 क  यदि  माननीय  सदस्य  के  पास  कोई  विशेष  जानकारी  हो  तो  वह  मुझे  दें  और  मैं  समुद्री  कटाव

 q  निकाय  के  सम्मुख  उसे  रखूँगा  और  उन  ara  में  स्थिरता  लाने  का  प्रयत्त  करूंगा  ।

 बाढ  आदि  जैसी  समस्याओं  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  आवंटित  धन  से  अधिक  ट

 उसमें पर  अतिरिक्त  राशि  भारत  सरकार  द्वारा  दी  जाती  और  तब  यह  तय  किया  जाता  है  कि

 कितनी  राशि ऋण  के  रूप  में  होगी  ।  Teg  माननीय  सदस्य  का  कहना  है  कि  केरल  एक  छोटा  र

 और  इस  बड़ी  समस्या  पर  वह  इतनी  बड़ी  राशि  व्यय  नहीं  कर  सकता  है  इसलिए इस  पर  सहानभत्ट =

 पुर्वक  विचार किया  जाना  चाहिए  इस
 विषय  में  निर्णय  अभी  किया  जाना  है

 ।

 श्री  रामचद्रन  HSATISTHt  )  इस  समद्री  कटाव  से  सबसे  अधिक  मछेरे  प्रभा

 वित  होते  हैं  उनकी  हालत  पहले  से  ही  दयनीय  होती  है  और  q-HecTA an  से  उनकी  झौपड़ियाँ  टूट  जाती

 हैं  और  तब  उन्हें  भुखमरी  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।  मैं  सरकार  से  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या

 तटवर्ती  क्षेत्र  की  सुरक्षा  के  लिए  कोई  दीघेकालीन  वैज्ञानिक  उपाय  करने  जा  रही  है  और  क्य

 वह  इसके  लिए  उसी  द्रुत  गति  के  करेगी  जैसी  कि  उसने  शरणार्थियों के  लिए  की  है
 ?  क्या

 सरकार  मछुओं  के  आवास  काय क्रम  को  पुरी  राज  सहायता  देगी
 ?

 राज्य  सरकार  ने  12  करोड़  की  एक  योजना  बनाई  है  परन्तु  वे  इस  बड़ी  धन  को  व्यय  =  रने

 ी  स्थिति में  नहीं  है  ।  इसे  राष्ट्रीय  समस्या  मान  लिया  जाए  तथा  उसे  केन्द्रीय  बाढ़  नियंत्रण
 ओं  में  शामिल  किया  जाये  ।

 थ

 डा०  Fo  एल०  सारी  समस्या आर्थिक  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  योजना आयो

 fey  त  का  पुरर्विलोकन  करने को  कहूंगा
 योग  को

 थ

 वयालार  रवि  1965  की  अपनी  रिपोर्ट  में  लोकर  वा  समिति  ने  कहा

 |  रूप  में  लेने  की  बजाय  समन्वित  रूप  में  लिया  इसे  बाढ़ था  कि  समद्री  को
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 कार्यक्रम  में  शामिल  किया  जान  ता  arfar |  z  mars  ae  को
 ne

 राशि  बहुत  कम  है  ।  कम  से  कम  योजना  आयोग  द्वारा  मंजूर  की  गई  10  करोड़  रुपये  की  श  उसे

 अवश्य  दी  जानी  चाहिए

 ह

 डा०  के०  एल०  राव  :  राज्य  सरकारों  को  धन-ऋण  और  अनदानों के  रूप  में  दिया  जाता

 ौर  उसका  उपयोग  करना  राज्य  सरकारों  का  काम  उसमें किसी  का  कोई  हस्तक्षेप  नहीं

 सरकार की  10  करोड़ की  माँग  पर  योजना  आयोग  को  कोई  आपत्ति  नहीं  है  परन्तु  उसने

 अन्य  क्षेत्रों  को  देखते  हुए  उसे 5  करोड़  रुपये  आवंटित  किए  समस्या  की  गंभीरता को
 as

 हुए  केरल  को  अतिरिक्त  राशि  स्वीकृत  करने के  सम्बन्ध में  अभी  योजना  आयोग  से  बातचीत

 करनी  होगी  ।

 डा०  हेनरी  श्रास्टिन  )  समद्रतट के  कई  जगह  से  जाने  के  कारण  कोचीन

 णस दरगाह  और  नगर  को  खतरा  पैदा  हो  गया  है  ।  सरकार  इस  प्रकार  के  1.0  आश्

 केरल  को  बचाने के  लिए  कोई  तुरन्त  कार्रवाई करेगी  ?  पौराणिक  कथानक  है  कि  केरल  समुद्र  से

 तीर्ण  हुआ  था  परन्तु  अब  वह  फिर  समुद्र  में  समाता  दीखता  है  |
 पर

 इस
 वैज्ञानिक  युग  में

 मैं

 समझ
 समझता हूँ

 कि  इस  समस्या  को  यों  ही  नहीं  छोड़  दिया  जाएगा  थ

 ्
 समुद्री कटाव  के  कारण  हम  बहुत  से  उपयोगी  खनिज  Tay  खोते  जा  रहे  हैं

 ।

 एरणाकलम में  भनमबम  और  चेराई के  बीच  समद्र  ने  dia  मील  लम्बा  कटाव  feat

 fa  q  कारण  3000  लोग  बेघर  हो  गए  हैं  और  एरणाकूलन  के  पीछे  का  हिस्सा  और  कोचीन

 बन्द  me  खतरे  में
 मैं  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा  कि  एक  दाक्तिशाली आयोग  का  तुरन्त

 गठन  किया  जाना  चाहिए  जो  वहाँ  जाकर  स्थिति  को  देखें और  आवश्यक  कारेंवाई  करें  हाल

 बेघर  लोगों  के  लिए  आवास  की व्यवस्था की  जाए  तथा  बाद  में  आवास  निर्माण  का  बहत  कार्यक्रम

 बनाया  जाये  |

 इस  समस्या को  प्राकृतिक न  माना  जाये  ।  संसार  के  किसी  देश  के  नागरिक  इस  प्रकार  की  आ  Wo

 मों  को  दूर  न  होने  वाला  नहीं  मानते  ।  हालैण्ड  का  ज्यादातर भाग  समद्री  स्तर  से  नीचा  है  पर
 py

 ने
 दीवार  बनाकर  समुद्र  के  आक्रमण  से  अपनी  भूमि  को  बचाया  है  ।  इसलिए इस  स्थिति  का  सामना

 ने  के  लिए  कारगर  कारवाई  की  जानी  चाहिए  जिससे  देश  के  अमल्य  खनिज  मत्स्य उ
 तथा

 देश  के  गरीब  लोगों  को  बेघर  होने  से  बचाया जा  सके  |

 डा०  के०  एल०  राव  :
 माननीय  सदस्य  ने  जिस  wat  hela  का  जिक्र

 किया
 है  उसकी

 मुझे
 नेग  ये जानकारी  नहीं

 मैं  केरल  सरकार  से  जानकारी  माँगूँगा
 ब  आइवासन  देता हूँ  कि  हम  तुरन्त

 कार्रवाई  करेंगे  ।

 कि
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 समां  पटल  पर  रखे  गये ie  1971

 सभा  पटल  पर  रखे  गये
 थ

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 7
 झखिल  भारतीय  सेवाएं  श्रधिनियम के  ¢€  af

 गृह  मंत्रालय  शौर  Tire  विभाग  में  राज्य  मंत्री  रामनिवास  faut)  मैं  निम्न  पत्र

 समा-पटर  पर  रखता  ्

 (  1)  अखिल  भारतीय  सेवाएँ
 1951

 की
 घारा  3

 की
 उपधारा  (2)  HF areata,

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  में  संख्या  का  निर्धारण  नौवाँ  संशोधन  fafa,

 1970,  जो  भारत  के  दिनाँक  9  1971
 में  अधिसूचना  संख्या

 जी०  एस०  आर०  47  में  प्रकाशित हुए  थे  ।  थ

 (a)  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  )  संशोधन  1971, जो  भारत  के  रा  ie  त्र

 रि द्नाँक  6  1971  की  संख्या  जी०  एस०  आर०
 316  में

 a  हुए  थे
 ।

 क

 भारतीय  पुलिस  सेवा  )  संशोधन  1971,  जो  ae  के  ran

 दिनाँक  6  1971  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  317  में
 प्रका

 शित्त

 हए थे

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  परीक्षा  द्वारा  संशोधन

 1971,  जो  भारत  के  दिनाँक  6  1971  में  अधिसूचना  संख्या
 जी०

 एस०  आर०  318  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  परीक्षा  द्वारा  संशोधन  विनियम  1971,

 जो  भारत  के  दिनाँक  6  1971  में  अधिसूचना संख्या

 आर०  319  में  प्रकाशित हुए  थे  ।
 ्

 भारतीय  पुलिस  सेवा  )  संशोधन  1971,  जो  भारत के

 दिनाँक  22  1971  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०
 749  में

 दित हुए  थे  ।

 (are)
 )

 अखिल  भारतीय  सेवाएँ  और  अपील  पहला  पंशोध

 जो  भारत  के
 दिनाँक  29  1971

 में
 अधिसूचना  संख्या

 जी०  एस०

 आर०  797  में प्रकाशित  हुए  थे  ।
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 Proclamat  on  under  Article  356  June  16
 19.0 In  Relati  on  fo:  ‘Punja

 —

 =

 भारतीय
 पुलिस  सेवा  (aaa  चौथा  aaa

 1971,  जो  भारत  के

 दिनाँक  29  1971
 में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  798

 में
 प्रकाशित

 थ

 हुए  थे
 ।

 [aareta a TET TAT में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  421/71]

 ्

 ig
 युक्त  मद

 (1)
 में  से  तक  उल्लिखित  अधिसूचनाओं

 को
 सभा  पटल

 पर  रखते हुए  विलम्ब  के  कारणों का  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 क  [Waray F Tay WaT |
 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०

 टी०  422/71]

 क

 सुती  बस्त्र  समिति  ( aatterat )  नियम

 देश  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (att  ए०  ato
 :  मैं  श्री  एल०  एन०  मिश्र की  ओर  से

 सूती  वस्त  समिति
 1963

 की
 धारा  22  की  उपधारा (3)  के  अन्तगंत सुती  वस्त्र  समिति

 1971  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  सभा-पटल  रखता हूँ  जो

 भारत के  राजपत्र  दिनाँक  20  1971  में  अधिसूचना  संख्या  एस०  आर-०  372  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ं

 लक
 में  रखा  गया  देखिए  संख्या  veto  eto  423/

 थ

 पंजाब  nif
 के  बारे  मे  अ्रनुच्छेद  356  के  ग्रन्तर  उदघोषणा

 AMATION  UNDER  ARTICLE  356  IN  RE  IION  TO

 ए  PUNJAB  ETC.

 rete

 में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  Tat) :  मैं  निम्न  पत्र  सभा-पटल  पर

 )  संविधान के  अनुच्छेद  356. (3)  के  अन्तर्गत  पंजाब  राज्य  के  सम्बन्ध  में  संविधान

 के  अनुच्छेद  356  के  खण्ड  (1)  के  अन्तर्गत  राष्ट्रपति  15  जन  971  को

 जारी  की  गयी  उद्घोषणा  तथा  अंग्रेजी  की  एक  जो  भारत

 के
 15  PUTS

 लकन  नी ०
 एस०

 आर०  944

 में  प्रकाशित हुई  थी

 में  रखा  गया ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०

 ग
 थ

 —  दघोषणा  के  खण्ड (  उपखण्ड  के  अनुसरण  में  राष्ट्रपति के

 i)  15
 1971

 के
 आदेश  पथ  it  को

 उ
 मति
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 26  1893  )  TR THT aT संभा  से  सन्देश

 भारत  Panta  15 [5

 +9  में
 चता  की

 ०  एस०

 [To
 945

 में
 हुका  था  ।-  क

 [ werret?  में  रखा  गया
 ।  ‘afar  संख्या  एल०  टी  ०  2  71

 को  भेज  गए  के  राज्यपाल  दिनाँकਂ  1.3 ल
 के  प्रतिवेदन

 1  अंग्रेजी  संस्करण  की  एक  प्रति

 [ seq =  T  र नि  = a
 या  एल०  zto  426/71]

 aa  ह

 क  च्
 u  ७ पत्च्दा

 ल  RAIYA-SAB  HA.

 सचिव
 :

 ह

 ध  और  नी
 2.

 2.0

 wenn
 प्रक्रिया

 तथा  सम्बन्धी  नियमों  कें  ard  186  के

 )  कें  अन्तर्गत  मुझे  मणिपुर  विनियोंग॑  2)  fara  ,  1971

 anf  निर्देश मिला  ह  जौ  किं  लोक-सभां  द्वारा  11  जून  1971

 को  पास  किया  गयां  था  और  ‘Usa-TaT  की  facrfeer के  लिए  भेजा  ग
 था  ।

 राज्य  सभा  से  इस  fawaa  के  सम्बन्ध  में  लोक-सभा  से  कोई

 मय

 यसभा के  प्रक्रिया  का्ये-संचालन सम्बन्धी  नियमों  के  नियम  है

 उपबन्धों के  अनुसार  मुझे  मेसुर  राज्य  विधान  मण्डल  ,
 का  प्रत

 )

 1971  की  एक  प्रति  इसके  साथ  भेजने  का  मिला
 i

 जिसे  कि  राज्य

 सभा  द्वारा  15  जन  1971  ह  हरम  गर

 रिक

 गय

 Tree = ART TIT ATTA  eer  ee
 थ

 io  as  Passed  by  Rajya  Sabhia  Laid  का  the  Table’

 व

 सचिव  :  मैं  मैसूर  राज्य  विधा  मण्डल  (

 में  सभा  पटल  पर  रखता  ह
 rat  द्वारा  पारित

 ह

 र

 1971
 राज्य
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 Motion  Regarding  Committe2  on  the  Welfare  26,  1893  (Saka)
 of  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes

 जाउ  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  श्रौर  संकल्पों  से

 सम्बद्ध

 स

 (Fart  प्रतिवेदन )

 COM
 MITTEE

 ON  PRIVATE  MEMBERS’  BILLS  AND  RES‘

 (Second  Report)
 द

 7

 at  जी०  जी०  स्वल  मैं  गैर  सरकारी  सदस्यों  frat  और

 संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  का  दूसरा  श्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 नुसुचित  जातियों  श्रौर  भ्रनुसुचित  जनजातियों  के  का  Teaeyy

 समिति  के  बारे  में  प्रस्ताव

 ITION  REGARDING  COMMITTEE  ON  THE  WELFAR  OF

 SCHEDULED  CASTES  AND  SCHEDULED  TRIBES
 हि

 क्षा  समाज  कल्याण  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  (28  Bo

 THo
 र  मास्वामी )  :

 प्रस्ताव  करता

 (1  (*)  कि
 दोनों  सभाओं  की  तीस  सदस्यों  की  एक  समिति

 गठित
 की

 जाये  जिसे

 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  समितिਂ

 कहा  जाए  और  जिसके  बीस  सदस्य  लोक  सभा  से  तथा  दस  सदस्य  राज्य  सभा  से
 जो

 अनुपाती  प्रतिनिधित्व  पद्धति  के  अनुसार  एकल  संक्रमणीय  मत  द्वारा

 निर्वाचित  किये
 और

 एसा  निर्वाचन  गुप्त  मतदान  ढारा

 a)  कि  कोई  मंत्री  समिति  के  सदस्य  के  रूप  में
 किए  जाने  का  पात्र  नहीं

 होगा
 और

 यदि  समिति  के  लिए  निर्वाचित  किए  जाने  के  बाद  किसी  सदस्य  को  मंत्री

 नियुक्त  किया  जाता  हैं  तो  ऐसी  नियुक्ति  की  तारीख  से  वह  समिति  का

 नहीं  रहेगा  ।
 थ

 (  2)  कि  समिति  के  कृत्य  ये

 (TH)  संविधान के  अनुच्छेद  338  (2)  के  अधीन  जातियों  अनुसूचित

 जनजातियों  के  s  द्वारा  प्रस्तुत  पर  विचार  करना  और  केन्द्रीय

 सरकार  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  प्रशासनों  के  अघीन  मामलों  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  क्या  उपाय  किए  जाने  इस  सम्बन्ध  में  दोनों  सभाओं  को  प्रतिवेर

 ा
 थ

 ि

 ग  7 I  परी

 क  निरा

 सनों  द्वारा  की

 कार्यवाही

 के

 बारे
 में

 दोनों  सभाओं  को  प्रतिवेदन
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 क
 16  1971...  अनुसुचित

 के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति के  बारे  में  प्रस्ताव

 न्द्रीय  सरकार  द्वारा  अनुच्छेद  335  के  उपबन्धों के  अनुसुचित  जातिय

 तथा  अनुसुचित  जनजातियों  को  अपने  नियंत्रणाधीन  सेवाओं  और  पदों

 क्षेत्र के  संविधिक  तथा  xe  सरकारी  निकायों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में

 नियुक्तियों  सहित  )  में  उचित  प्रतिनिधित्व  देने  के  लिए  किए  गए  उपायों  की  जाँच

 करना  |

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  Matat  जातिंयों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण

 सम्बन्धी  कार्यक्रमों  की  क्रियान्विति  के  बारे  में  दोनों  सभाओं  का का

 और  ः  ब

 ऐसे  अन्य  मामलों  जो  afaft  ित
 !

 नला  गंगा
 त

 विज्ञेष  रूप  से  सौंपे  गए  जाँचू
 थ

 (3  कि  समिति  के  acer  सेमिति  की  प्रथम  बैठक  की  तारीख  से  दो  वर्ष  की  ‘wafa ae ® तक  के

 लिए  पद  ary

 (4)  कि  समिति  की  बैठक  गठित  करने  के  लिए  गण-पूर्ति  संख्या  दस

 (5)  कि  न्य  संभी  मामलों  में  इंस  सभा  के  संसदीय  समितियों  सम्बन्धी  प्रक्रिया  निय
 [  उन

 परिवतंनों  और  रूपंमेदों  के  जिन्हें  अध्यक्ष  करना  लागू  और

 (6)  किं  यह  सभी  asa  सभा  से  सिफारिश  करंती  है  राज्य  सभा  उक्त  समिति  में
 सम्मिलित

 हो  और
 समिति  के

 जैसा  कि  ऊपर  कहा  गया  राज्य  सभा  से  निर्वाचित
 सदस्यों

 के  नाम  इस  संभा
 को

 बतायें
 थ

 थ

 att  सेझियान  (HrITHTTA  )  :  मे  इस
 समिति  के

 गत
 का  स्वागत  करत  हूँ

 OG  इसके

 साथ
 ही

 मैं  समिति  के  कृत्यों  से  सम्बद्ध
 ने

 तीन  भूलों  की  ओर  सभा  का  ध्यान  आकृष्ट
 करना

 हुँ

 पठन
 द  प्रस्तुत  समिति का  गठन  1968  में  किया  गया  था  और  9

 परिदर  ए

 हुआ
 था

 यह  इस  सभा  में  प्रस्तुत  एक  प्रस्ताव  के  आघार
 पर

 गठित  की  गई  थी
 ।

 उस

 के  पेरे  2  (5)  में  कही  गया

 ्

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसुचित  जनजातियों के  सम्बद्ध  केन्द्रीय  ae रकार

 तथा  संघ  राज्य-क्षेत्रों के  प्रशासनों  की  परिधि  में  आने  वाले  सभी  मामलों  पर  विचार
 कर

 उनसे  सम्बद्ध  प्रतिवेदन  दोनों  समाओं
 को

 प्रस्तुत  करता
 ।'

 गत  वर्ष

 ष
 स्पष्ट  रूप से समिति के इस

 स्वीकार  किंया  गया  था
 ।
 गवा

 यह  नहीं आया  कि
 za

 क्यों  हटा  दिया  गया  है
 ।
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 ot
 en  Regarding  Committee  on  the:  W

 a
 June  16,  1971

 chéduled  Castes  and  Scheduled  Tribes

 दूसरी  बात  यह  कि  एफ
 व्  से

 भी
 afar  समय

 से
 इस  बद  पर

 आस  Pa
 4 ं

 की  गई  है

 तीसरी  बात  यह  है  कि  आज  तक  सरकार  को  समिति ने  जो  प्रतिवेदन प्रस्तुत  किए  उन  पर

 कया  कार्यवाही की  गई  है  ?

 श्री  के०  एस०  रामास्वामी :  Start,  पुराने  संकल्प  का  मंशा
 तो

 THT
 के

 अन्य

 उपबन्धों में  पूरा  हो  जाता
 उसे  अनावश्यक  समझ

 कर  इस
 बार  नहीं  जोड़ा  गया

 जहाँ  तक  आयुक्त  की  नियुक्ति  का  सम्बन्ध  इसके  बारे  में  उचित  कार्यवाही की  ज

 र
 शीघ्र  ही,आयुक्त की  नियुक्ति  की  जा  रही  है  अ

 जहाँ  तक  समिति  के  प्रतिवेदन  और  सिफारिशों ar  प्रदन हैं  उनको  अध्ययन  विभिन्न  विभागों

 द्वारा  किया  जा  रहा  है  और  यह  सिफारिशें  विभिन्न  विभागों  द्वारा  स्वीकार भी  की  जा  रही

 5
 सहोदय  :  प्रद्न यह  है

 कि  दोनों
 सभाओं

 की
 तीस

 सदस्यों
 की  एक  समिति  गठित  कीं  जाये  जिसे

 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी
 समितिਂ

 कहा  जाए
 और

 जिसके  बीस  सदस्य  लोक  सभा
 से

 दस  सदस्य  राज्य  सभा
 जो  अनुपानी  प्रतिनिधित्व  पद्धति  के  अनुसार  एकल  संक्रमणीय मत  द्वारा

 निर्वाचित  किये  STF 5  और  tar  निर्वाचन  गुप्त  मतदान  ढारा

 कि  कोई  मंत्री  समिति  के  सदस्य  के  रूप  में  निर्वाचित  किए  जाने  का  पात्र  नही

 होगा  और  यदि  समिति  के  लिए  निर्वाचन  किए  जाने  के  बाद  किसी  सदस्य  को  मंत्री

 नियुक्त  किया  जाता  है
 तो

 ऐसी  नियुक्ति  की  तारीख,.से
 ag

 समिति
 का

 सदस्य

 नहीं  रहेगा
 ।

 (2)  कि  समिति  के  कृत्य  ये
 क

 (va  संविधान  के  अनुच्छेद  338  (2]  के  अधीन  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित
 जनजातियों  के  आयुक्त  द्वारा

 प्रस्तुत  प्रतिवेदनों  पर  विचार  करना  और  केन्द्रीय  गर
 कार  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  प्रशासनों के  अधीन  मामलों के  में  Safty  सरकार

 द्वारा  क्या  उपाय  किए  जाने  सम्बन्ध  दोनों  सभाओं  को

 समिति  द्वारा  प्रस्तावित  उपायों  पर  केन्द्रीय  सरकार  तथा  संघ  राज्य-्षेत्रों  के  ARIMT-

 ों  द्वारा की  गई  कार्यवाही के  बारे  में  दोनों  सभाओं को  प्रतिवेदन  देना
 ध

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा
 अनुच्छेद  335

 के  उपबन्धों के  अनुसार  अनुसूचित  जातियों
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 जनजातियों 26  1893  )

 के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति  के  बारे  में
 lil

 अनुसूचित  जातियों  और

 अनूसुचित  जनजातियों  को  अपने  नियंत्रणाधीन  सेवाओं  और  पदों

 क्षेत्र  के  उपक्रमों  संविधिक  तथा  ag  सरकारी  निकायों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में

 नियुक्तियों  में  उचित  प्रतिनिधित्व  देने  के  लिए  किए  गए  उपायों  की  जाच

 करना
 !

 i

 a

 संग  राय  कें

 ge  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण

 सम्बन्धी  कार्यक्रमों  की  क्रियान्विति  के  बारे  में  दोनों  सभाओं  का
 प्रतिवेदन

 देना

 *

 अन्य  मामलों  जो  समिति उचित  समझे  अथवा  सभा

 विशेष रूप  से  सौंपे  गये  जांच  थ

 (3)  समिति  के  सदस्य  समिति  की  प्रथम  बैठक  की  तारीख
 न्

 ७५  से  दो  वर्ष  की  अवधि
 तक

 के
 लिए  पद  ग्रहण

 (4)  समिति  की  बैठक  करने  के  लिए  गण-पूर्ति  संख्या  दस  होगी  ;

 (5  कि  अन्य  सभी  मामलों  में  इस  सभा  के  संसदीय  समितियों  सम्बन्धी  प्रक्रिया  नि  यम  उन

 र परिवतेनों और  रूपभेदों  के  जिन्हें  अध्यक्ष करना  लाग  होंगे

 (6)  कि  यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  राज़्य  सभा  उक्त  सम्मिलित

 हो  और
 समिति  के  जैसा  कि  ऊपर  कहा  गया  राज्य  सभा

 से
 निः

 चत  सदस्यों

 के  नाम  इस  सभा  को  बतायें  द्
 ।

 श्रस्ताव  स्वीकृत
 The  Motisn  was  Adopted

 मह  कोर  चाहते  मे
 बारे सें  दो  ध्यानाकषण

 प्रस्ताव तथा  कु  अन्य  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए  जा  चुके  हैं  |  शर  आप  एक  सिनठ  में  आ  बात  कह

 लीजिए ।

 श्री  झार०  वी ०  बड़े  :
 समाचार  पत्रों  में  यह  समाचार  छपा  है  कि  माना  शरणार्थी  शिविर  में

 हैजा  फैल  गया  है  ।  मैं  केवल  इतना  जानना  चाहता  हूँ  कि  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या
 कार्यवाही

 की

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  आपका  मंत्री  महोदय  को  मेज  दिया  जाएगा  |

 Se  TT
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 Salari ies  nd  Allowancés  of  Officers  of  26,  1893  (Saka)
 Parliam:nt  (Amendment)  Bill--Contd.

 टट

 संसद  श्रधिकारियों  के  संबलमों  तथा  भत्तों  से  aa  धत

 fadaqn—aet

 SALARIES  AND  ALLOWANCES  OF  OFFICERS  OF  PAR
 TAMENT

 (AMENDMENT)

 ध्यक्ष  महोदय  अब  संसद  के  सम्बलमों  तथा  मंत्री  से  संबंधित  )

 विधेयक  पर  विचार  किया  जायेगा

 के  वेतन
 मुझे  आशा  है  कि  यह  विधेयक  पारित  हो  जायेगा  क्योंकि  संसद  सदस्य  और

 केवल  300 से  400  रुपये तक  का  ही  अन्तर  होता  है  ।  जब  उपाध्यक्ष  के  पद  को  राज्य  मंत्री  के  पद

 के  समान  माना  गया  है  तो  फिर  उसे  संसद  सदस्य  से  300 से  400  रुपये  अंधिक॑  देने  में  हमें  कोई  आर्पा

 नहीं  होनी  चाहिए ।

 जिन  माननीय  सदस्यों संसदीय  कार्य  तथा  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  राज॑बहादुर )

 ने  चर्चा  में  भाग  लिया  मैं  उन  सबका  धन्यवाद करता  हूँ  ।  आज  से  बहुत  वर्ष  1962  इस  सदन

 के  उपाध्यक्ष  और  दूसरे  सदन  के  उप  सभापति  के  पदों  को  राज्य  मंत्री  पद  के  समान  स्वीकार  किया

 परन्तु  इन  संसद  अधिकारियों  के  वेतन  में  कोई  वृद्धि  नहीं  की  गई  थी  ।  अतः  यह  एक  विषमता

 थी  और  प्रस्तुत  विधेयक  द्वारा  केवल  इस  विषमता  को  दूर  करने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  है  ।

 जहाँ  तक  संसद  के  कमंचारियों  का  सम्बन्ध  वे  सभी  सीधे  अध्यक्ष  के  नियंत्रणाधीन आते
 लिए

 इनकी  सेवाओं  की  ब्य  वही  होती  हैं  जो  कि  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों की  होती  हैं  उनके
 ल जो

 कुछ  करने  में  हम  समथ  उसे  अवस्य  करेंगे  |

 मेरे  माननीय  मित्र  श्री  कृष्ण  great  ने  कहा  है  कि  प्रस्तुत  केवल  उपाध्यक्ष के  लिए  एक

 Tet  माना  है  ।  परन्तु  उनका  यह  कहना उचित  नहीं  में  यह  तो  केवल  पद  को
 दी  गई

 मान्यता  को  स्वीकार करना  है
 क

 उनका इस  विषय द  श्री  बेनर्जी  ने  वेतन  आयोग  तथा  जीवन  निर्वाह  सूचकाँक  की  चर्चा  परन्तु

 साथ  सम्बन्ध नहीं  है  ।

 मैं  सभा  से  निवेदन  करता  हूँ  इस  विधेयक  को  बिना  किसी  संशोधन  के  पारित

 mera  महोदय  :.  जहाँ  तक  मेरे  सचिवालय का  सम्बन्ध  जो  सरकार  अपने  कर्मचारियों के
 लिए  करेगी वही  हम  अपने  कर्मचारियों के  लिए  करेंगे

 ह

 श्रध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या
 4

 मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  WNET EAT
 Amendment  No.  4  was  put  and  Negatived.

 श्रध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या
 5

 मतदान  के  लिए  रखा  गया  तथा  | ENHA EAT | BMT  ।

 आ

 No.  5  was  put  and  Negative

 a
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 ह

 16  1971  संसद  अधिकारियों के  संबलमों  तथा  मत्तों

 से  संबन्धित  (

 =
 fadiaa—ara

 श्रध्यक्ष  सहो  यह  ह  कि

 अधिकारियों के  सम्बलमों  और  भत्तों  से  सम्बन्धित  1953  का

 और  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  बै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |. द्भ्रा
 The  Motion  was  Adopted  7

 खण्ड  2  3  के  स्थान  पर  नई  धारा  का  प्रतिस्थापन  )

 मैं  अपना  संशोधन  संख्या

 ह

 ait  arate “nN  मिश्र  करता हूँ  ।

 MEU  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  अ

 शाए

 रखा
 गया  तथा  HE

 ।

 The  Amendment  No.  2  was  put  and  Negatived. ©

 क्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है  कि

 2  विधेयक का  अंग  बने  2.0

 ea
 The  Motion  ५  Adopted

 खण्ड  2  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  2  was  added  with  Bill

 खण्ड  3

 a
 संशोधन )

 Shri  ibhuti  Mishra  I  move  my  amend  nt  No

 The  officers  of  Lok  Sabha  have  to  do  01  derably  more  work  than  the  officers  of

 Rajya  Sabha.

 e  children  of  a  Minister  or  of  nember  or  an  Agriculturist  or  a  labourer  are  all

 equal

 Shri  Raj  Bahadur  Rajya  Sabha  has  its  0  place  in  the  Constitution.  The  hon

 Mem  r  may  please  withdraw  his  amendment

 Shri  Bibhuti  Mishra  1  withdraw  it  द

 सभा
 की  श्रनमति  से  संशोधन  वापिस  नया  गया  ॥

 1€  amendinent  was  by  leave  withdr  ‘awn

 अध्यक्ष  म
 ह्ोदय  प्रशन  यह  कि
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 Salaries  an  Allowances  of  C  flicers  of  Jiine  16.  1971
 Parliament

 (A
 1endment)  Bill--Contd

 एएए

 3,  1,  अधिनियमन  सुत्र  तथा  विधेयक  का
 नाम विधेयक  के  अंग  बने  पीपी

 प्रस्तान  स्वीकृत  FAT  |

 The  motion  was  adopted

 खण्ड 3,  प्रधिनियमन  सुत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 Clause  3

 3, 1, 3, 1, de

 the  existing  Formula  and  the  Title  were  added  to  the  Bill.

 श्री  wt  मैं  प्रस्ताव  करता हूँ  :

 ow)?
 विधेयक  को  पारित  किया  जाये

 Meret  महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  पीप

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  हार्बर )  गरीबी  हटाओं  की  चर्चा  ती  है  ।  उसके

 मंत्रियों के  खर्चे  घटाए  जाने  चाहिए  ।  एक-एक  मंत्री  पर  30,000 से  0,  U  रुपये  खर्चे  होते

 हैं  प्रधान  मंत्री  पर  कुछ  1,  14,  000  रुपये  मासिक  ae  होता  था  जो  कि  अब  तक  तिगुना

 al  गया  होगा
 |  जो

 छोटे  लोग  सुबह  9  बजे  से  सायं  7  बजे  तक  कार्य  करते  हैं  उनका  मूल  वेतन  केवल

 रुपये  मासिक  है  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय
 प्रश्न  यह  है  कि

 a

 को  पारित  किया  जाये  ज

 प्रस्ताव  पा  —

 The  Motion  was  Adopte

 इसके  परचात  लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  दो  बजे  40  इत  far  exine  gf)
 (The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  fourteen  of  the  clock)

 मध्याह्न भोजन  के  न्  लोक  सभा
 दो

 बजकर  अठारह  मिनट  पर  » Gi
 THAT  हुई

 )
 (The  ॥ Lol k  Sabha  reassembled  after  lunch  at  eighteen  minutes  past  fourteen  of  the  clock).

 ह

 महोदय  पीठासीन

 (Mr.  DePpUTY-SPEAKER  in  the  Chair}

 श्री
 ज्योतिमंय बसु

 या

 द

 कसा

 दी  15
 महीने से  नौकरी  निकाल  दिया  गया

 ह

 कलि

 हा  म

 ee
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 26  1893  शक  आँतरिक सुरक्षा  बनाये  रखना  अध्यादेश के  बारे  में  सांविधि

 संकल्प  और  आंतरिक  सुरक्षा  बनाये  रखना  विधेय

 व

 aia  रिक  सुरक्षा  बनाये  रखना  श्रध्यादेश  क  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  Aix

 अ्रांत  रिक  सुरक्षा  बनाये  रखना  विधेयक

 ATUTORY  RESOLUTION  Re.  MAINTENANCE  OF  INTERNAL

 |  | SECURITY  ORDINANCE  AND  MAINTENANCE  OF  INTERNA

 SECURITY  BILL  दि

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उक्त  साँविधिक संकल्प  के  लिए  तथा  सुरक्षा  बनाये  रखना

 विधेयक  के  लिए  7  घंटे  का  समय  दिया  गया  है  ।  5  घंटे  संकल्प  और  विधेयक पर

 तथा  घंटे  विधेयक  के  तृतीय  वाचन  के  लिए  दिए  जायें  ।  सामान्य  चर्च

 के  लिए

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  )  I  Move

 Irdinjance **Thit  this  House  disapproves  of  the  Maintenance  of  Internal  Securit
 1971  (Ordinance  No.  5  of  1971)  promulgated  by  the  President  on  7t  y,  1971.”

 he  President  has  the  right  to  promulgate  an  ordinance  under  article  123  that  is ही
 not  unrestricted  right.  For  that  the  constitution  provides  that  circumstanc  should

 exist  which  render  it  necessary  for  the  President  to  take  immediate  action

 This  ordinance  was  not  promulgated  for  ending  unemployment  but  it  was  don  to

 vive  preventive  detention  laws

 The  circumstances  did  not  exist  on  7th  May  to  promulgate  such  an  ordinance  xy  the

 esident  The  Government  could  have  waited  for  the  session  of  the  Parliament.  It  as  not

 considered  necessary  to  discuss  the  matter  with  the  opposition  parties.  Govt.  should  have

 atleast  taken  these  parties  in  confidence  who  fought  the  last  general  elections  h  in

 hand  with  the  ruling  party.  I  know  that  even  the  senior  Members  of  the  ruling  vere  not

 onsulted  before  promulgating  the  said  ordinance.

 re- This  ordinance  has  refreshed  my  memory  of  olden  days  when  the  British  wer

 pressing  India’s  freedom  struggle  by  such  laws  Such  laws  were  named  b  as  black  aws  by

 reedom  fighters.  Our  national  leaders  opposed  these  laws

 feel  that  thz  provisions  of  present  law  are  more  dange  tnan  |  e
 ‘Tegulation

 3  of

 18  It  would  powers  to  the  District  Magistrates  of  over  300  districts  10  t  anybody

 ur
 der  detention  without  any  trial.

 हि  playin The  fight  for  the  libarty  of  the
 individual

 is  going  on.  Shri  K.  C.
 व

 i
 is  to

 th  role  of  mankaly..

 Ever  since  the  constitution  of  India  was  drawn  there  has  been  opposition  to  th  preven-

 tiv  Jetentive  laws.  This  does  not  lead  us  to  rule  of  law  but  takes  us  to  the  ru  f  jungle  With

 that  (  inance  a  new  name  has  been  given.  But  that  does  not  make  any  differen  It  is  a  self

 decep  yn  being  practised  by  this  Government

 It  is  ct  that  in  our  constitution  provision  h  I  or  preventive  detention,

 but  that  is  o  I  for  emergency  and  is  not  meant  to  be  t  no mad e fc ormal t' times

 i  a
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 Sid taors  Resolution  (६:  Maintenance  of  Internal  Security  Jyaistha  2¢
 झ  (Saka) 7

 Ordinance
 and  Maintenance  of  Internal  Security  Bill

 A  study  of  the  debates  of  the  Constituent  Assembly  would  reveal  that  these  VISIONS

 more re  vigorously  offered.  Today  there  is  much  talk  about  making  the  constitut

 progressive.  Why  does  not  the  Government  act  to  remove  the  provisions  of  Preventi  Deten-

 on  Laws  from  the  constitution

 We  have  adopted  the  democratic  path  but  are  making  such  provisions  as  did
 1०

 n: not
 exist  in  England  even  in  war.  Even  then,  there  was  provision  to  plead  before  the  courts

 and  have  a  pleader  for  defence.

 There  is  no  atmosphere  of  war  in  India  today  Very  recently  elections  wer  held

 eacefully.  There  was  no  necessity  of  bringing  up  such  type  of  law  at  this  peacetime.  Previous
 ind government  wanted  to  extend  the  term  of  Preventive  Detention  Act  but  could  not  do  s

 ad  to  withdraw  that  law.  There  was  no  problem  of  the  type  of  Bangla  Desh  that  time  1even

 en  the  ruling  party  wanted  to  extend  this  condemnable  law

 This  law  has  again  been  brought  up  under  the  different  plea  that  they  have  to  meet  t

 problem  of  Pakistan  Ships  coming  to  India  in  the  garb  of  refugees.  There  were  other  laws  a

 to  deal  into  the  s  spies  and  anti-national  elements

 -TVICWw Essential  security  and  essential  supnlies  have  also  been  placed  under  the

 he  detention  law.  How  are  they  related  with  the  happenings  on  the  other  side  c  the

 border.  Approval  of  this  ordinance  will  mean  that  the  Government  can  play  with  the  individual

 liberty.  We  can  be  detained  even  for  criticising  other  countries  Can  I  not  condemn

 ystematic  genocide  committed  by  the  Pakistan  army?  Anybody  criticising  the  atrocities  of

 akistan  army  can  be  detained  without  trial

 These  powers  will  not  be  used  against  foreign  spies  They  will  be  uszd  ag?  st
 litical  opponents.  We  had  been  the  victims  of  the  Preventive  Detention  Law  for  having  dif-

 दि  rent  political  ideology.  The  ruling  group  is  drunk  with  power  which  is  being  misused

 We  have  decided  to  oppose  this  ordinance.  We  will  keep  the  fire  of  individ  liberty
 bur  ng  We  want  to  protect  the  democracy  The  Government  is  out  to  crush  the  व  position

 oe
 and  for  this  reason  we  have  decided  to  oppose  this  ordinance

 गृह  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  cy  चन्द्र

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  कि  आन्तरिक  सुरक्षा

 बनाये  रखने  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ।

 थी
 एल०  एम०  बनों

 मैं  व्यवस्था के  प्रदन  पर  स्थापन की
 स्टेज  पर

 इस  विधेयक  का  विरोध  करता  मैं  समझता  हूँ  कि  इससे  यह  संविधान  की  धारा  19,  22  में  ए  AC

 मूल  अधिकारों का  सल्लंघन  होता  है  संविधान की  घारा  226  के  भी  यह  विरुद्ध है  ।  न  तो  आज  बाहरी

 खतरा  है  और  न  ही  भीतरी  उपद्रव  ।  यदि  कोई  एसी  बात  है  तो  केन्द्रीय  सरकार  घारा  335 के  आ

 उचित  कदम  उठा  सकती  है
 ।  इस

 विधेयक  के  बारे  में  हमें  महान्यायवादी  का  परामर्श  लेना  चाहिए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :

 क
 पुनः्स्थापन  के  समय  सूचना  देनी  चाहिए

 ph
 मंत्री

 महोदय  देंगे
 थ

 कत  VON  कि  इस  may  पर  विचार  नहीं हो  सकता
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 1971 —  आंतरिक  सुरक्षा  बनाये  रखना  अध्यादेश  के  बारे  में  सांविधिक

 संकल्प  और  आंतरिक  सुरक्षा  बनाये  रखना
 विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  इससे  विधेयक  पर  विचार  करने  में

 वादी  के  श  के  बारे  में  आप  पथक  प्रस्ताव  करें  |

 कोई  बाधा  नहीं  पड़ेगी  ।
 महान्यायਂ

 श्री  कृष्णचन्द्र पन्त  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित कर  ही  चुका  हूँ  ।  मैंने  श्री  वाजपेयी को  बड़े

 ध्यान से  सुना  है  ।  इन्होंने  व्यक्तिगत  स्वाधीनता की  जोरदार  दब्दों  में  चर्चा की  जिसके  लिए  इन्हें

 श्री  ज्योति  बसु  का  समथन  भी  प्राप्त  हुआ  ।  श्री  वाजपेयी  ने  स्वतंत्रता  संग्राम  के  सेनानियों  तथा  ब्रिटिश

 साम्राज्य  के  काले  करतूतों  जोरदार  दाब्दों  में  बखान  किया  ।  मैं  श्री  वाजपेयी  को  बताना  चाहता

 हूँ  कि  सरदार  पटल  सबसे  पहले  नज़रबन्दी  कानन  को  संसद  के  सामने  थे  ।  नेहरू  और  पटेल  सरीखे

 नेता  सबसे  पहले  इस  कानून  को  लाए  थे  ।  श्री  वाजपेयी  चाहते  हैं  कि  हम  उन्हें  सुने  और  उन  नेताओं  की

 मजबूरियों को  न  महसुस  जो  लोग  आजादी  के  लिए  लड़  चुके  वे  ही  आज्ञादी  की  कीमत  समझते

 हैं  और  इसकी  रक्षा  के  लिए  प्रयत्तशील  हो  सकते  हैं  इसके  लिए  मुझे  खेद  है  कि  मैं  श्री  वाजपेयी  को

 बधाई  नहीं  दे  सकता  क्योंकि  उनके  दल  ने  आज़ादी  की  लड़ाई  में  कोई  कष्ट  नहीं  भोगा
 ।  ्

 श्री  भ्रटल  बिहारी  वाजपेयी  :  हमारा दल  1952 में  बना  I

 श्री  पीलू  मोदी  कॉँग्रेस  दल  एक  खरीदा  हुआ  दल  है  |

 श्री  कृष्ण  व्यक्तिगत  स्वतंत्रता  से  अधिक  मूल्यवान  और  कुछ  नहीं  ।  आज  देश

 ane  स्थिति  से  गुज़र  रहा  है  ।  मेरा  विश्वास  है  कि  यह  सदन  देश  की  समस्याओं  तथा  इसक की  एकता

 तथा  अखण्डता  कायम  रखने  पर  संयम  से  विचार  करेगा  ।  श्री  वाजपेयी  ने  पाकिस्तानी  गुप्तचरों  तथा

 सैनिकों  at  घुसपैठ  को  असम्भव  नहीं  समझा  ।  वास्तविक  स्थिति  को  उन्होंने  माना  लेकिन  राजनैतिक

 मजबरियों  के  वे  आज  श्री  ज्योति  बसु  के  हाथ  मजबूत  कर  रहे  हैं  ।

 मई  के  आरम्भ  में  देश  की  स्थिति  इतनी  खराब  थी  जिसके  परिणाम  बहुत  खतरनाक  हो  सकते
 थ

 थे  स्थिति  भी  एसी  ही  है  जिसके  लिए  जरूरी  है  कि  देश  विदेशियों  की  जासूसी  गतिविधिय

 आदि  के  लिए  तैयार  रहे  ।  देश  तथा  सीमा  पार
 की

 इस  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ही  7  1971

 को  आन्तरिक  सुरक्षा  बनाए  रखने  सम्बन्धी  अध्यादेश  जारी  किया  गया  ।  इस  सदन  ने  कई  बार  नक्सलवादी

 तथा  ऐसे  ही  अन्य  दलों  की  बढ़ती  हुई  हिसक  गतिविधियों  के  प्रति  चिन्ता  व्यक्त  की  देश  को  ऐसी

 स्थिति  तथा  साम्प्रदायिक  उपद्रवों  की  स्थिति  के  प्रति  सजग  रहना  है  ।  इन  सब  बातों  को  ध्यान  में  रखते

 हुए ही  आन्तरिक  सुरक्षा  बनाए  रखने  का  विधेयकं  संसद  में  लाया  गया  है
 ।  नज़रबन्दी

 कानूंन  न  केवल
 विदेशियों  की  राष्ट्र  विरोधी  कार्यवाहियों  का  सामना  करने  के  लिए  जरूरी  है  बल्कि  अपने  देश  के  उन

 राष्ट्र  विरोधी  तत्वों  के  लिए  भी  ज़रूरी  है  जो  राष्ट्रीय  सुरक्षा  को  खतरे  में  डालने  के  लिए  विदेशी  तत्वों
 Harr

 बटाते  हैं
 ।

 अब  मैं  विधेयक  की  विशेषताओं  पर  आता हूँ  ।  विधेयक की  घारा  3  के  अधीन  केन्द्रीय

 राज्य  सरकार  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  प्रशासक  किसी  भी  ऐसे  व्यक्ति  को  नज़रबन्द  कर  सकते हैं  जो

 अवाँछित  तत्वों  के  समर्थन  द्वारा  देश  की  azar  के  लिए  खतरनाक  हो
 ।  इसके चय  |  अन  विदेदियों  की

 लगातार  उपस्थिति  को  भी  नियमित  ग्रा

 द
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 Sa  ory  Resolution  re.  Maintenance  of  Internal  S>curity  ole June  16,  1971
 Ordinance  and  Maintenance  of  Internal  Security  Bill

 =

 धारा  8
 के  अनुसार  सम्बन्धित  अधिकारी  THLaS  किए  गए  व्यक्ति

 को
 पाँच  दिन  के

 अन्दर

 aware  किए  जाने के  कारण  बताएगा ।  लेकिन  कारण  बताने  की  अवधि  विशेष  स्थिति  में  15  दिन

 कक  लग  ह  धारा  3  में  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  राज्य  सरकार  की  स्वीकृति  के  बिना  कोई  भी

 नज़रवर्दी  लादेश  12  दिन  से  अधिक  लागू  नहीं  रह  सकता  ।  धारा  17  के  अधीन  देश  की  सुरक्षा

 वतरे  में  डालने  वाले  विदेशियों  के  विरुद्ध  सख्त  कार्यवाही  की  व्यवस्था की  गयी  है  ।

 क

 दर्क्तियों  को  मनमाने  ढंग  से  प्रयोग  करने  के  लिए
 भी

 विधेयक  में  पर्याप्त  व्यवस्था  की  है  ।

 ऩरबन्दी का  हर  मामला  30  दिन  के  अन्दर  सलाहकार  बोर्डे  को  भेज  दिया  जायेगा  ।  यदि  सलाहकार

 पाडे  की  में  नज़रबन्दी के  कारण  पर्याप्त  न  हों  तो  नज़रबन्द  किये  गये  व्यक्ति  को  तत्काल  छोड़  दिया

 जायगा  |

 जम्मू  तथा  राज्य  में  अपना  नज़रबन्दी  कानन  है  ।  इसलिए यह  कानून  वहाँ  लागू  नहीं

 गा  ।  आँध्र  राजस्थान  आदि  राज्यों  ने  अपने  अपने  नजरबन्दी

 चन  बना  रखे  हैं  गजरात  सरीखे  सीमावर्ती  राज्यों  में  ऐसे  कोई  कानन  नहीं  हैं  ।

 सदन  को  शायद  नक्सलवादियों  तथा  बिहार  के  उग्रवादियों  की  गतिविधियों की  जानकारी
 थ

 वहाँ  के  राज्यों ने  इनका  सामना करने  के  लिए  कानन  नहीं  इससे  मैं  चितित  हूँ
 सदन

 समवर्ती  सूची  के  अधीन  राज्य
 की

 सुरक्षा  तथा  सिविल  सप्लाई  कायम  रखने  के  उद्देश्य  से  बनाने

 के  लिए  समर्थ है  ।  मैं  सदन
 को  इस  बात  का  आइवासन  देना  चाहता हूँ  कि  यदि

 किसी  नागरिक
 पर

 अपराध  करने  का  संदेह  तो  उसे  समथे  न्यायालय के  सामने  सुनवाई  के  लिए  लाया  जायेगा  ।
 जिस

 स्थिति का  हम  सामना कर  रहे  हैं  उसके  लिए  देश  की  सुरक्षा  तथा  अखण्डता  कायम  रखने  हेतु  प्रभाव

 दली  निवारक  कदम  उठाने  अनिवायें  हैं  औषधि यदि  कड़वी  तो  यह  अनिवाये भी  है  ।  काम  कितना

 भी  असुखंद  सरकार  को  देश  के  प्रति  अपना  कत्तव्य  निभाना ही  है  ।  कानून  द्वारा  कुछ
 लोगों

 की

 व्यक्तिगत  स्वतंत्रता पर  पाबन्दी  इसे  एक  असुखद  awa  के  रूप  में  स्वीकार  करना  होगा

 शाँति-प्रिय
 अधिकाँश  लोगों  के  अधिकारों  तथा  स्वतंत्रता

 की  रक्षा हेतु  कभी  कभी  कुछ  लोगों  की
 गत  स्त्रतंत्रता पर  भी  पाबन्दी  लगानी  पड़ती  है  ।

 मैं
 विधेयक

 पर  सदन  द्वारा  विचार  किये  जाने  का  प्रस्ताव  करता  हूँ  ।
 द

 उपाध्यक्ष  weeu :  विचार  प्रस्ताव पर  कई  संद्योधन

 ort
 रामदेवसिहे  )  मैं  प्रस्ताव करता  हैँ  :

 *्प्कि
 विधेयक  पर

 31  1971 तक  राय  जानने के  लिए  उसे  परिचालित

 ा  जाये
 ah

 ee

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  मैं  प्रस्ताव॑  करता  हूं

 विधेयक  पर  #0  1971  तक  राय  जानने के  लिए  उसे  परिचालित

 किया  जाये  गे
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 आंतरिक  सुरक्षा  बनाये  रखना  अध्यादेश  के  बारे  में  सांविधिक 26  1893  as)

 ————
 और  आंतरिक  सुरक्षा  बनाये

 रखना
 विधेयक

 य  मैं
 प्रस्ताव

 करता  हु

 (Be  विधेयक  पर  15  1971  तक  राय  जानने के  लिए  उसे

 किया  जाये ।''

 परिचालित

 ग  मूलचन्द  डागा  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 नाथे  कुछ  मामलों  में  निरोध  का  तथा  उससे आन्तरिक  सुरक्षा  बनाए  रखने  के

 सर  re  विषयों  का  उपबन्ध  करने  के  f  विधेयक  एक  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जिसमें

 सात  सदस्य

 (1)  श्री  छूटन  लाल

 (2)  श्री  हीरा  लाल

 (3)  श्री  नाथू  राम  रि

 > (4)  श्री  श्रीकिशन

 (5)  श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त

 (6)
 श्री

 नटवर  लाल
 पटेल

 थ

 (7)  श्री  नवल  किशोर दार्मा

 ae

 उपाध्यक्ष  ugha:  इस  विषय  पर  बहुत  से  सदस्य  बोल  चाहते  हर  हल  के

 लिए निर्घारित  समय  से  कुछ  अधिक  समय
 भी

 लग  सकता है  ।

 द att  सेखियान  (raptor )  )  :
 कुल  समय  कितना है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  5  घंटे  सामान्य  चर्चा  के  लिए

 श्री  एस०  एम०  बनजों
 :  जिन  दलों  को  पाँच  से  दस  मिनट  तक  का  समय  मिला

 उन्हें  अधिक

 at  दिया  जाना  चाहिए

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 सदन  ने  सात  घंटे  का  समय
 i केया है  ।  हम  प्रयत्न

 लेकिन  इसे  इतनी  आसानी  से  नहीं  बदला  जाना  चाहिए  ।
 क

 श्री  ज्मोतिमंय बसु  :

 श्री  बाजपेयी को  40  मिनट  मिले  थे  ।
 om

 कम  आधे  घंटे
 का  समय  चाहिए  ।

 पाध्यक्ष  महोदय  ay ब  यी  ने  संकल्प  प्रस्तावित  किया  था  और  आप  चर्चा  में  भाग
 ~N

 /
 यहीं  अन्तर  है

 ।
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 1०  ry  Resolution  re.  Maintenance  of  Internal  Security  Jyaistha  26,  1893  (Saka)

 si

 inance  and  Maintenance  of  Internal  ,Security  Bill

 श्री  ज्योतिमंय बसु  :  श्री
 पंत

 ने  अपने  वक्तव्य  में  कहा  था
 कि  देश

 की
 स्थिति  आज

 ऐसी
 है

 fay  कानून  नहीं  और  आदमी नहीं  रहा  ।  संयुक्त  मोर्चा  सरकार  ने  1300

 र गधी  तत्वों  को  नज़रबन्द किया  था  जो  20  वर्ष  के  काँग्रेसी शासन  में  पनपे थे  ।  ज्योंही  संयुक्त
 मोर

 छ सरकार  तो  नज़रबन्द  किए  गए  इन  चोरबाजारियों को  कॉँग्रेस ने  रिहा  किया  और  मालायें

 पहनायीं

 सदन  के  सामने  इस  प्रकार  का  विधेयक  मेरे  विचार  में  सदन  की  प्रतिष्ठा  को  शिराया

 जा  रहा  है  ।  अपनी  पजनेंतिक  आकाँक्षाओं
 को  पूरा  करने के  लिए  सत्तारूढ़ दल  ऐसे  काले  कानून  ला

 रहा है  जो  फ  सिस्ट  कानूनों  की  तरह  है  ।  प्रधानमंत्री  सत्ता  में  बने  रहने  के  लिए  ऐसा
 ि

 रच  रही  हैं  सदन  को  चाहिए  कि  इस  गैरकानूनी  कानून  को  अस्वीकार  करे  ।

 Shri  K.  N.  Tiwari  in  the  Chair
 श्री  के०  एन०  तिवारी  पीठासीन  हुए

 ]

 near
 शताब्दी  के  आरम्भ  में  अंग्रेजों  ने  भी  ऐसे  ही  array  लाग  किए  थे  खेद की  बात  है  कि

 आज  शताब्दी  के  उत्तराद्ध  में  काँग्रेस  सरकार  गरीबी  हटाओं  सरीखे  नारे  लगाकर

 भी  ऐसे
 कानून  लागू

 करने जा  रही  है  ।  लेकिन  मिलावट करने  वालों  तथा

 as  कर्मचारियों पर  पाबन्दी  लगाने के  लिए  कोई
 भी

 कानून  सामने  नहीं  लाया  जाता  है  ।  इस  गैरकानूनी

 नून  का  मुख्य  उद्देश्य  राजनैतिक  विरोध  को  कुचलना  है  ।  ये  धीरे-धीरे  तानाशाही  के  मार्ग  पर  बढ़

 हैं  ।

 आपको  याद  होगा  कि  अगरतला  काण्ड  में  याह्याखां  ने  बंगलाबन्ध  श्री  मजीबरंहमान  पर

 |
 आरोप  लगाए  थे  ।  आप  उनके  चरण  पर  चल  रहे  श्री  रास  बिहारी  बोस  के  विरुद्ध  भी  एस

 आरोप  अंग्रेजों ने  लगाए  थे

 लोगों  को  धोखा  नहीं  दिया  जा  सकता  है  ।  देश  में  कई  सामाजिक  तथा  आर्थिक  समस्यायें  हैं

 जिनका  समाधान  ऐसे  कानूनों  द्वारा  नहीं  हो  सकता  ।  यह  एक  तरह  से  फासिस्ट  राज्य  बनने  जा  रहा  है

 20  साल  पहले  केन्द्रीय  पुलिस  पर  प्रति  वर्ष  4  करोड़ें  रुपया  व्यय  होता  था  जो  अब  बढ़कर  88.9  करो

 पये हो  गया  जिसके  अधिकाँश भाग  का  उपयोग  गुप्तचर  विभाग  करता  इसके  अतिरिक्त

 28
 करोड़  रुपये  की  ऐच्छिक  राशि  का  नियंत्रण  केवल  एक  के  ही  अधीन  अर्थात्‌  प्रधानमंत्री के  अघीन  ।

 यह  सब  देश  में  अपनी  सत्ता  की  जड़ों  को  पक्का  करने  के  उद्देश्यों  से  किया  जा  रहा  है  |

 यह  गुप्तचर  विभाग  क्या  काम  करता  है
 ?

 हमारे  हाथ  में  गृह  मंत्रालय  के  गुप्तचर  विभाग  का

 एक  गोपनीय  पत्र  आया  है  जिसका  उद्देश्य  राजनैतिक  विरोधियों  को  कुचलना  है  ।  उन्हें  आरोपों में
 भी

 जा  सकता है  ।  आप  24  घंटे के  अन्दर  उत्तर  दें  कि  क्या  ऐसा  कोई  गोपनीय  पत्र

 हुअ  राजनैतिक  विरोधियों  का  दमन  करने  के  लिए  पुलिस  वालों  का  उपयोग  किया  जाता है

 निवारक  नज़रबन्दी कानून  के  अधीन  1965 में  एक  झटके  में  8000  मुस्लिम  नजरबन्द  किये

 गये  और  दूसरे
 सटके  में  इन्हें  रिहा  किया  गया  ।  लोगों  की  आजादी  कमी  भी  छीनी तत  नसल  हु

 ए
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 1971  आंतरिक  सुरक्षा  बनाये  रखना  अध्यादेश  के  बारे  में  सांविधिक

 संकल्प  और  आंतरिक  सुरक्षा  बनाये  रखना  विधेयक

 आपने  पुलिस  राज्य  कायम  कर  लिया  इस  बात  से  इन्कार
 न

 करें  ।  कितना  सख्त  कानून  आप  सामने

 लाये  हैं  नज़रबन्द  किये  गये  व्यक्ति  से  कानूनी  रूप  से  भेंट  भी  नहीं
 री

 जा  सकती  ।  क्या  यह  संविधान
 द

 के  मूल  अधिकारों  का  उल्लंघन  नहीं  है
 ?

 आपके  पास  कौनसा  रहस्य  जिनकी  जानकारी  विदेशियों  को

 नहीं है  ?  जिन  शक्तियों के  पास  आपने  देश  को  रहन  रख  रखा  वे  आपके  सब  भेदों  को  जानती  हैं  ।

 1965  में  पाकिस्तान के  साथ  हुई  22  दिवसीय  लड़ाई  बड़ी  शक्तियों  ने  शुरू  करवाई  और  उन्होंने  ही

 बन्द  करवायी  ।  आप  रहस्य  की  बात  करते  हैं  जिन  पर  आप  निभेर  वे  आपकी  अपेक्षा  आपके  बारे

 में  अधिक  जानते हैं  ।

 अब  श्री  बदरुदू  जा  के  बारे  में  मैं  एक  दिलचस्प  बात  कहूंगा  ।  श्री  सिद्धार्थशंकर  राय  तथा  श्री

 तरुण  काँति  घोष  ने  उनके  घर  जाकर  कहा  कि  हम  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  की  ओर  से  आ  रहे  हैं  ।  कृपया

 हमें  समथन  दें  ( aaerts )  ott  बदरुदुदुजा  ने  इनकार  किया  और  इसीलिए  उन्हें  जेल  भेजा

 गया  ।  अखिल  भारतीय  काँग्रेस  कमेटी  कार्यालय  के  सर्वेश्री  सुनीलदास  तथा  मोहित  चौधरी  के  मामले

 में  क्या  बना
 ?

 श्री  अतुत्य  घोष  इस  मामले  से  सम्बद्ध थे  ।  कोई  कार्यवाहीਂ नहीं  की  गयी  क्योंकि

 थे  लोग  काँग्रेसी थे  ।  इसके  अतिरिक्त  पश्चिम  बंगाल  के  तीन  वरिष्ठ  अधिकारियों  के  विरुद्ध  भी  गम्भीर

 दोष थे  ।  इनका क्या  बना  ?

 गनी

 ग

 रप  वट्

 ए  हूँ

 दि डी०  आई०  जी०  से  इनके  बारे  में  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  थी  ?

 सभाति  महोदय  :  आप  अब  समाप्त  श्री  मिश्रा  ।

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  मैं  इस  विधेयक  का  घोर  विरोध  करता  हूँ
 ।

 श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  मैंने  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  के  राजनतिक  भाषण
 को सुना है  ।

 उन्होंने केवल  अपने  तथा  अपने  दल  के  दुखों  का  बखान  किया  है  क्योंकि  इनके  दल
 की

 आस्था  भारत  से

 बाहर है  ।  इसी  कारण  ये  विधेयक  का  विरोध  कर  रहे  हैं  ।

 मेरे  माननीय  दोस्त  कह  रहे  हैं  कि  यह  विधेयक  गैरकानूनी है  ।  मैं  कहता  हूँ  कि  संविधान के

 अनुसार  निवारक  नज़रबन्दी  कानून  पारित  किया  जा  सकता  है  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  एस०
 एम०

 बनर्जी  ने  कहा  है  कि  यह  कानून  संविधान की  धारा  19  का  उल्लंघन करता  है  ।
 अपराधी

 आदि के  लिए  कोई  मल  अधिकार  नहीं  होते  ।  देश  में  अहिसा  तथा  शांति  का  वातावरण  बदा  इसी

 उद्देश्य से  यह  कानून  सामने लाया  गया  है  ।  कलकत्ता  तथा  परिचम  बंगाल  की  आज  क्या  दना  है
 ?

 वहाँ

 माँ  तथा  किसी  अन्य  औरत  का  सतीत्व  सुरक्षित  नहीं  और  न  ही  किसी  का  जीवन  सुरक्षित है  ।

 बंगाल  की  स्थिति यह  है  ।  इसलिए  यह  कानून  था  ।  जो  कुछ  आज  बंगाल  में  हो  रहा
 क्या

 वह  देश  की  शाँति  और  समृद्धि  का  प्रतीक  है
 ?

 विरोधी  दल  देश  की  सुरक्षा  की  बात  करते  हैं
 ।

 हमने  देश  की  अखण्डता  तथा  प्रभुसत्ता  कायम

 रखने  की  कसम  खाई  है  ।  हर  सदस्य  को  इस  कानून  को  पास  कराने  के  लिए  आगे
 च  ष  ए

 घिनियम  का  दुरुपयोग  नहीं  कता  जब  सारे  संसद  सदस्य  ईमानदार  हैं
 तो  at  यह  भी

 मानना  पड़ेगा  कि
 न्यायपालिका  के  सदस्य  भी  ईमानदा

 रहैं

 सरको

 रा  गेही
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 Statutory  Resolution  re.  Maintenance  of  Internal  Security
 क rdinance  and  Maintenance  of  Internal  Security  Bill

 16,  1971

 संविधान  के  अनुच्छेद  22  के  द्वारा  अधिकारीगण  कानून  की  सामान्य  प्रक्रिया  का  पालन  किये

 बिना  ही  ऐसा  कर  सकते  यह  किसी ने  नहीं  कहा  कि  हमारे  अधिकारियों का  कोई  चरि श
 हीं है

 वे  ऐसे  व्यक्ति  हैं  जो  देश  के  हित  में  निर्णय  कर  सकेंगे  और  अधिनियम  के  अन्तर्गत  अ  दरी  भ े  आदेदा

 पारित  कर  सकते हैं  ।

 मैं  निवेदन  करता  हूँ  कि  इस  सभा  को  देश  की  सुरक्षा
 और  शाँति  के

 fa

 में  इसे  स्वीकार

 इन
 दाब्दों  के  साथ  मैं  ATATS  का  सर  रता ह  ।

 डा०  रानेन  सेन  )  मैंने  श्री  पन्त  के  भाषण
 को

 aa  ।  उनका  भाषण  कठोर  कानून
 के  लिये  कमजोर  समर्थन  था

 यह  हमेशा  देखा  जाता  है  कि  जब  कभी  बिना  मुकदमा  चलाये  हिरासत  में  रखने  सम्बन्धी  विधेयक

 लाया  जाता  है  तो  सरकार  को  सदस्यों  को  सन्तुष्ट  करने  के  लिये  पर्याप्त साक्ष्य  देना  पड़ती है  कि  ऐसी

 स्थिति  उत्पन्न  हों  गई  है  जिससे  देश  की  सुरक्षा  और  एकता  को  खतरा  है  ।  मैं  सभी  माननीय सदस्य  ं  से

 इस  प्रदन  पर  पुर्नावचार  करने के  लिए  अनुरोध  करूंगा  क्योंकि  इस  में  जनता  की  स्वतन्त्रता

 इन  निहित है  ।

 यह  निवारक  निरोध  अधिनियम  के  अतिरिक्त  और  कुछ  नहीं  है  ।  पिछली बार  जब  यह  निवा

 निरोध  अधिनियम  सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया  था  तो  उसका  कड़ा  विरोध  किया  गया  था
 रक

 वर्तमान  स्थिति  क्या  है
 ?

 इस  विधेयक  के  उद्देश्यों  और  कारणों  के  विवरण  बंगला  देश  और

 हमारी  सीमाओं  में  हो  रही  घटनाओं  का  प्रश्न  उठाया  गया  है
 ।  31

 मार्च  के  बाद  जब  बंगला  देश
 के

 संघर्ष  के  पक्ष  में  इस  सभा  ने  सर्वसम्मति  से  एक  संकल्प  पारित  किया  था  तो  सरकार  को  इसे  कार्यानि

 करने  के  लिए  कदम  उठाना  चाहिए  था  ।  सरकार  ने  ऐसा  कुछ  नहीं  किया  है  ।  सरकार  ने  देश  की सुरक्षा

 की  समस्या उठाई  है  ।  सीमा  सुरक्षा  या  बंगला  देश  के  संकट  के  प्रच्न  का  उल्लेख  करना  इस  सरका

 को  नहीं  देता

 सरकार  को  बाहर  से  हो  रही  प्रतिक्रियाओं  की  ओर  भी  ध्यान  देना  चाहिये  ।  यहाँ तक  कि  तथा

 कथित  दक्षिणपन्थी  समाचार-पत्र  टाइम्सਂ  और  स्टेट्समैनਂ  ने  इन  उपायों

 टाण० भर्त्सना  करते  हुए  अपनी  सम्पादकीय  टिप्पणी  दी  है
 ।

 सभी  केन्द्रीय  व्यापार  संघों  ने--ए०  ago

 Jo  सी
 ०,

 सी०  आई०  टी ०  यू  ०  सी  ०,  मजदूर  हिन्दी  मजदूर  पंचायत  और  यू०  टी
 ०  यू०  सी

 ०

 ने  इस  विधेयक  का  विरोध  किया  है  और  यहाँ  तक  कि  आई०  एन०  टी ०  यू  ०  सी
 ०

 ने  भी  इस  विधेयक क

 समर्थन  नहीं  किया  है
 ।

 इस  प्रकार  उन  सभी  वामपन्थी  संगठनों  ने  जो  अब  तक  इसके  समर्थन  रहे

 इस  विधेयक  का  विरोध  किया  है  ।

 यह  विधेयक  समूचे  देश  पर  लागू  होता  है  किन्तु  राज्य  सरकारों की  राय  जानने  1  का  कोई

 प्रयास  नहीं
 किया  गया

 केरल  के
 मुख्य  मंत्री  ने  15  1971  को  कोट्रयम  में  यह  कहा  है  कि  केरल

 8
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 26  1893
 आंतरिक  सुरक्षा  बनाये  रखना  अध्यादेश  के  बारे  में  सांविधि  क

 संकल्प  और  आंतरिक  सुरक्षा  बनाये  रखना  विधेयक

 में
 आन्तरिक  सुरक्षा  बनाये  रखने  के  अध्यादेश  को  लागू  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।  यदि  सरकार

 यह  अनभव  करती  है  कि  विदेशी  एजेन्टों  से  कोई  खतरा  तो  विदेशी  अधिनियम में  समचित  रूप  से

 संशोधन किया  जा  सकता  है  ।  यदि  आन्तरिक  विद्रोह  तथा  तथाकथित जासूसों  से  कोई  खतरा  तो

 दासकीय  गोपनीयता  भारतीय  दण्ड  संहिता  और  अपराधिक  दण्ड  संहिता  में  समचित

 संशोधन  किया  जा  सकता है  |  यह  सब  करने  के  स्थान  पर  अचानक  ही  निवारक  निरोध  अधिनियम

 पिछले  रास्ते  से  लाकर  प्रस्तुत किया  गया  है  ।

 जब  निवारक  निरोध  अधिनियम  पश्चिम  बंगाल  में  लाग  किया  गया  था  तो  हमें  यह  बताया  गया

 था  कि  यह  कानून छः  महीनों  में  पद्चिम  बंगाल  में  शान्ति  स्थापित  कर  देगा  Teg  छः  महीनों में  feat

 में  कोई  सुधार  नहीं  हुआ  है  ।  हुगली जिले  में  नौ  भोले-भालों  युवकों की  हत्या  का  समाचार  किसी
 >>

 विशेष  राजनीतिक दल  द्वारा  करने  का  बताया  जाता  है  ।  ब्दवान  में  हत्यायें हुई  सरक  |  क  श

 इस  प्रकार  की  दाक्तियाँ  प्राप्त  भी  करले  तो  वह  हत्याओं  और  अराजकता  की  स्थिति  को  नहीं  सम्भाल

 सकती है  ।

 ऐसा  भी  कहा  गया  है  कि  बहुत  से  ऐसे  राजनीतिक  तत्व  तथा  दल  हैं  जो  भारत  सरकार  और

 पाकिस्तान  को  समान  स्तर  पर  रखकर  एसी  स्थिति  उत्पन्न  कर  देते  हैं  जिसमें  जासूसी  करना  एक

 कार्ये  समझा  जाने  लगता  है  ।  कोई  भी  निवारक कार्य  किसी  राजनीतिक अथवा  वेचारिक  प्रवाह  को

 रोक  नहीं  सकता  है  ।  इसके  लिए  तो  राजनीतिक  तरीके  ही  अपनाए  जाने  चाहिए  ।  इस  प्रकार

 निवारक  कानन  अन्ततोगत्वा  जनता  के  दमन  के  कारण  बन  जाते  हैं  ।

 इस  विधेयक के  अन्तगंत  जन  पति  और  अत्यावद्यक सेवाओं  को  बनाए  रखने की

 व्यवस्था भी  है  ।  ये  खतरनाक  उपबन्ध  है  ।  इसके  द्वारा  वास्तविक  जासूसों  अथवा  एजेन्टों को  नहं

 पकड़ा  जायेगा  परन्तु  इसे  अधिकारी वर्ग  द्वारा  सर्वे  लोकतन्त्रीय  तथा  मजदूर  संघीय  आंदोलनो

 का  दमन  करने  के  विरुद्ध  प्रयक्त  किया  जायेगा  ।  इस  विधेयक  को  वापस  लिया  जाना  चाहिए  |

 श्री  सैयद  बदरुदुदुजा की  गिरफ्तारी  का  प्रदन  उठाया  गया  है  ।  पहले यह  कहा  गया था  कि

 उनके  विरुद्ध  मुकदमा  चलाया  जायेगा  ।  यदि  सरकार  के  पास  उनके  विरुद्ध  कुछ  दस्तावेज  हैं  तो  उनके

 विरुद्ध  अदालत  में  मुकदमा  चलाया  जाना  चाहिए  और  वह  दोषी  पाए  जायें  तो  उन्हें  दण्ड  दिया  जान

 मुकहमा  चलाये  बिना  75  वर्ष  के  वृद्ध  व्यक्ति.को हिरासत  में  नहीं  रखा  जाना  चाहिए

 मैं  इस  विधेयक का  विरोध  करता  हूं  ।  अन्ततोगत्वा इससे  WATT T  को  किसी  न  किसी

 तरह  अपनी  निर्देयतापूर्ण  नीति  को  जनता  के  विरुद्ध  प्रयोग  करने  में  मदद  मिलेगी  ।

 Shri  R.  5.  Pandey  (Rajnandgion)  The  Government  is  not  happy  in  bringing  forward

 thi  11.0  but  in  view  of  the  situation  the  Government  has  been  compelled  to-do  so

 Government  have  given  the  guarantee  of  civil  defence,  personal  security  and  Jersonal

 11051  to  the  public.  We  might  have  political  differences  but  we  should  all  be  united  main

 taining  na national  security.

 To-da:  हि  narinal  riot रा  ifferent  parts  of  tt  |  but  ir  economic

 programmes  are  carried  on  peacefully,  nothing  would  necessitate  the  of  such  Bills.
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 Statutory  Resolution  re.  Maintenance  of  Internal  Security  Jyaistha  26,  1893  (Saka)
 Ordinance  and  Maintenance  of  Internal  Security  Bill

 There  is  an  element  in  the  country  which  draws  inspiration  from  China.  In  W  est  Bengal
 w  and  order  is  completely  out  of  control.  The  Durgapur  Steel  Plant  is  the  victim  of  subv  rsive

 Is activities.  Had  this  Plant  been  in  China,  the  saboteurs  would  have  been  put  into  j

 But  the  real  personal  liberty  is  enjoyed  by  Indians.  There  is  inflow  of  We  have

 got  freedom  of  speech.  No  objection  should  be  raised  if  the  persons  who  create  hurdle  in  the
 ह vay  of  peace  are  imprisoned  for  a  few  days.

 The  Bill  has  been  brought  forward  to  tackle  a  peculiar  situation  in  certain  parts  of  ne

 sub- country.  If  we  want  to  achieve  economic  progress  or  development,  we  shall  have  to  stc

 versive  activities.  If  there  activities  are  not  stopped  now  we  shall  be  called  upon  to  take  more

 Sstrigent  measures.

 Ours  is  a  peace-loving  nation.  What  the  people  will  think  outside  when  th  come
 to  know  about  the  situation  prevalent  in  West  Bengal?  Some  people  fear  that  innoce  persons
 would  be  detained  under  this  law  but  that  is  not  so.

 Some  hon.  Members  have  requested  the  withdrawal  of  this  Bill  but  if  the  rds  like

 ‘class-enemy’  are  not  used  and  subversive  activities  in  Durgapur  are  stopped,  there  is  no  need
 of  bringing  forward  such  Bill.

 Big  camps  are  functioning  where  training  the:  use  of  lathis  is  being  given.  is  true
 at  health  is  necessary  but  they  should  be  trained  to  live  peacefully.  Whenever  communal

 1015  take  place,  Prof.  Madhok  comes  forward  with  his  theory  of  Indianisation.  There  is  no
 uestion  of  Hindus  and  Muslims.  Their  thinkings  should  be  clear.  If  it  is  done,  this  Bi  ॥  would

 be  withdrawn.

 We  must  not  fight  for  communal  causes  and  seck  foreign  aid.  If  all  the  political  parties
 begin  to  behave  pgacefully  and  stop  subversive  activities,  we  would  like  to  request  2-1-2)

 0  the  hon.  Minister  to  withdraw  this  Bill.

 eft  ्  सोदी  :  सबे  प्रथम  मैं  यह  कहना  चाहूँगा  कि  अध्यादेश
 के  द्वारा दा  सन

 a
 लम्

 लाना  अच्छी
 बास

 महीं  है  संसद  का  सच  काफी  लम्बे  समय  तक  चलता  है  और  वीर  मी  विधेयक  क

 लाया  जा  सकता  है
 और

 समूचे  देश  पर  थोपे  जाने  से  पर  उचित  चर्चा
 की  जा  सकती  है  ।

 प्रत्येक
 माननीय  सदस्य  ने  हम  पर  उन्मुक्त समाज  में  विश्वास  करने का  आरोप  लगाया है

 परन्तु  उसके  लिए  मुझे  क्षमा  याचना  नहीं  करनी  है  ।.  यह  विधेयक  एक  इतना  काला  विधेयक है  कि
 मानव

 आज  तक
 इससे

 अधिक  काला  कानून  नहीं  बना  पाया है  ।  यदि  हम  इतिहास  को  पढ़ें  कि

 feat  से  लोकतन्त्रात्मक  आन्दोलन  किस  प्रकार सफल  हुआ  है  तो  ज्ञात  हो  जायेगा  कि  इसकी  सफलता

 का  कारण  केवल  बन्दी  प्रत्यक्षीकरण  का  सिद्धान्त  है  ।  सभी  लोकतन्त्रात्मक  समाजों  का  यही  ध्येय  रहा

 an
 है  कि  बन्दी  प्रत्यक्षीकरण की  प्रथा  को  सफल  बनाया  जाये  ।  इस  विधेयक  के  द्वारा  बीसवी  शताब्दी  के

 मध्य  में  जबकि  देश  को  स्वतन्त्र  हुए  25  वर्ष  हो  गए  बन्दी  प्रत्यक्षीकरण  के  सिद्धान्त  को  समाप्त

 कर  दिया  गया  है
 ।

 ऐसे  विधेयक
 का

 समर्थन  करना  संभव  नहीं  है  जो  कि  लोगों  की  स्वतन्त्रता  का  हनन
 करे

 और  वह  भी  ऐसे  समय  में  जबकि  कोई  आपातकालीन  स्थिति  नहीं  है  ।

 acme
 सरकार किसी  ऐसे  विधेयक का  अनुमोदन  करने  में  मुझे  हिचकिचाहट  नहीं  है  जिसके  द्वारा

 अस्थायी त  सही  बताकर  किसी पर
 दह  गर

 समय  के  लिए  उचित  संरक्षण  देकर  तथा

 ल
 डी  क
 =
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 1971  आंतरिक  सुरक्षा  बनाये  रखना  अध्यादेश  के  बारे  में  सांविधिक

 संकल्प  और  आंतरिक  सुरक्षा  बनाये  रखना  विधेयक

 ममित  क्षेत्र  के  लिए  जहाँ  कानन  और  व्यवस्था  की  स्थिति  कायम  नहीं  कानन  और  व्यवस्था बनाए

 रखने  के  लिए  दक्तियाँ  माँगें  तथा  यह  दिखाए  कि  कानन  और  व्यवस्था  खतरे  में  है  यह  स्वेविदित है

 कि  बंगला  देश  से  भारी  संख्या  में  शरणार्थी  आ  रहे  हैं  और  यह  भी  संभव है  कि  शरणार्थियों के  उन

 शिविरों  में  च्  के  एजेन्ट  भी  हों  ।  ऐसी  स्थिति  में  सरकार  यह  माँग  कर  सकती  है  कि  सीमावर्ती

 शरणाधियों  के  शिविरों  तथा  उन  स्थानों  के  लिए  ये  शक्तियाँ  दी  जायें  जहाँ  उन्हें  बसाया  जाना  है  ।  परन्तु

 सरकार को  उचित  रूप  से  इस  बात  के  कारण  बताने  चाहिए  कि  वह  हमें  अपनी  नागरिंक  स्वतन्त्रता  से

 कयों  वंचित  रखना  चाहती  है  ।

 अपने  पूर्ण  बहुमत  के  बलबूते  पर  सरकार  इस  काले  कानून  को  बनाना  चाहती  है  ।  यह  एक

 खराब  कानन  है  ।  यदि  सरकार  किसी  विद्योष  क्षेत्र  के  लिए  दाक्तियाँ  माँगती  है  तो  ot
 ry

 उन

 दाक्तियों  को  देने  में  प्रसन्नता  होगी  ।

 इस  काले  कानून  के  अन्तर्गत  लोग  वर्षों  नज़रबन्द रहे  हैं  ।  रिहा  हो  जाने  के  बाद  भी  वे
 लोग

 पनी  बदनामी  नहीं  धो  सके  हैं  कई  लोगों  का  व्यापार  नष्ट  हो  गया  है  ।  इसके  अन्तर्गत
 3
 न्याय हो  रहा

 क्या  सरकार  उनके  पुनर्वास  के  लिए  कुछ  करती  है
 ?  थ

 देश  को  बन्दी  प्रत्यक्षीकरण  से  वंचित  करने  का  अर्थ  तो  देश  को  गू  लामी  की  ओर  ले
 जाला

 क्या  हम  इस  देश  में  एलिजाबेथ  प्रथम  के  राज  में  रह  रहे  हैं  ?

 a ny
 मंत्री  महोदय  को  याद  रखना  चाहिए  कि  हम  शताब्दी  के  मध्य से  गूजर  हैं और  बंदी

 प्रत्यक्षीकरण के  बिना  लोकतंत्र  का  कोई  भी  अस्तित्व  नहीं  हो  सकता  है  ।  मैं  इस  विधेयव  ञ

 विरोध  करता  हैं  ।

 att  प्रिय  रंजन  दास  मन्शी  (  )  सावेजनिक  सुरक्षा  बनाए  रखने  तथा  देश

 क
 रक्षा  करना

 सरकार
 का  प्रमुख  ॥ न्तिव्य  है

 ।
 कानून  के  उपयुक्त  तंत्र  के  बिना  इसे  सुनिश्चित  नहीं  किया

 ता

 विभिन्न  राजनैतिक  दलों  के  माननीय
 सदस्यों

 ने  अपने  विचार  व्यक्त  किए हैं  ।  मुझे  उनसे  कोई

 शिकायत  नहीं है  । क

 परन्तु  स्थिति  यह  है  कि  समूचे  विवव  का  कोई  भी  राज्य  कठोर  उपायों  के  बिना
 अ

 राज्य  की
 ज्ञ  ता  को  संरक्षण  नहीं  दे  सकता  है  ।

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  ने  प्रदन  उठाया  था  कि  इस  विधेयक  को  पठिचम  बंगाल  में  उनके
 at

 नियंत्रण  करने  के  इरादे  से  लाया  गया  है  ।  इस  कानन  के  द्वारा  उनके  दल  पर  नियंत्रकर  करने का  सरक 2

 का  कोई  इरादा  नहीं  क्योंकि  पश्चिम  बंगाल  के  लोग  उनके  दल  के  बारे  में  पहले  ही  अपना  निर्णय

 देच  हैं  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  उनके  दल  की  पिछली  विधान  सभा  में  जो  संख्या  83  थी  वह  बढ़कर

 114  गई  है
 ।

 परन्तु  कॉँग्रेस  सत्तारूढ़  दल  का  सौभाग्य  है  कि  वत  मान  विधान  सभा  में  उसे
 106

 सीटें

 मिली हैं  ।  इतना  ही  काफी  है  कि  कठिनाइयों के  बावजूद  दल  आगे  बढ़ता  TTT
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 थ

 sence  Resolution  re.  Maintenance  of  Internal  Sccurity
 June

 16,  1971
 O  linance  and  Maintenance  of  Internal  Security  Bill

 द
 ag  विधेयक  अधिनियम  बन  जाने  के  बाद  पश्चिम  बंगाल  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  होगा

 केवल  जनता  को  सन्तुष्ट  ी  म  विनी  ी  का  लि ्र

 ह  व

 यह  विधेयक  इसके  अतिरिक्त  और  कुछ  नहीं  है  ।

 पद्चिम  बंगाल  में  अनेक  हत्यायें  की  जा  चुकी  हैं  ।  जादवपुर  विश्वविद्यालय के  उप-कुलर्पा

 श्री  गोपाल  सेन  और  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीदा  श्री  के०  एस०  राय  जैसे  प्रतिष्ठिक  व्यक्तियों
 =

 हत्यायें की  जा  चुकी  मैं  यह  नहीं  कहना  चाहता  कि  कम्यूनिस्ट  )  ने  उनकी

 परन्तु  यह  तथ्य  है
 |

 कलकत्ता नगर  में  कुछ  एसे  क्षेत्र  जिन्हें  पुर्णतया  नक्सलवादी तथा  साम्यवादी

 ia
 घोषित  कर  दिया  गया  है  तथा  वहाँ  जन-जीवन  सुरक्षित  नहीं  है  ।

 यह  विधेयक  इस  स्थिति  का  करने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  है  ।  neater  acd  esate

 दि राजनीतिक  दलों  के  नेता  मिलें  और  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  आपस  में  बातचीत  करें  ।

 श्री  ज्योति  बसु  यह  कहें  कि  युवक  काँग्रेस  में  हजारों  अपराधी  तो  वह  कहें  ।  साम्यवादी (  वादी  )

 दल  में  भी  ऐसे  हजारों  लोग  हो  सकते  हैं  ।  दोनों  की  सूचियाँ  सामने  रखी  जानी  चाहियें  |

 श्री  ज्योतिमंथ बसु  यह  कायें  सादे  कपड़ों  में  घूम  रहे
 इंटेलीजन्स

 के
 संहारक  दस्ते

 द्वारा  किया
 गया  था  ( saaeITe )

 सभापति  महोदय  :  जब  माननीय  सदस्य  भाषण  कर  रहे  हैं  तो  आप  व्यवधान  मत  डालिए  |

 श्री  ज्योतिमंय  यदि  हत्यारे  दोषी  व्यक्तियों
 की  र सुरक्षा  करेंगे  हम  बाधा  डालेंगे  ।

 (aaa)

 वन सभापति  महोदय  :  आगन्तुकों  की  जाँच  करने  के  लिए  भेजें  ए सादे कप ANS  वाले  व्यक्तियों

 के  बारे  में  की  गई  व्यक्तिगत  टिप्पणियों  की  जाँच  की  जायेगी  |

 द
 श्री  प्रियरंजन  दास  मुंशी :  साम्यवादी  )  दल  वर्ग  संघर्ष  के

 लिए
 वचनबद्ध  हैं

 ।

 द
 सभापति  महोदय

 :
 कृपया  विधेयक पर  बोलिए  ।

 श्री  ज्योतिमंय  बस ु:  नियम  380  के  अधीन  मेरा  व्यवस्था  का  RT  अ  ने  अभी

 रपार्ट्स

 ला  चता

 द

 दाद

 गणा

 दागता  गे  EVEN  विवर
 380 के  अनुसार

 तक  कोई  असंसदीय शब्द  नहीं  कहे  जायें  तब  तक  उसे  सभा  के  काय  से  न  मिकाला

 कार्य  वाही व  त्तान्त मैं  फिर  कह  रहा  हूँ  कि  सेन्टल  इन्टेली  जेन्सਂ  ने  सभी  हत्यायें

 से  नहीं  निकाल सकते  हैं  ।  की हैं । आप

 oo
 सत  महोदय  एसा  T  जायेगा
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 आंतरिक  सुरक्षा  बनाये  रखना  अध्यादेश  के  बारे  में

 संकल्प  और  आंतरिक  सुरक्षा  रखना
 fara

 क्  श्री  प्रियरंजन  दास  मंशी  चनावों  से  कुछ  पहले  समूचे  पश्चिम  बंगाल  में  विभिन्न  राजनी  तिव

 मख्यालय  से  विस्फोटक  सामग्री  पकड़ी  गई  थी  ।  हाल  के  चनावों  के  ऐतिहासिक  परिणाम  के  बाद  पद्चम

 बंगाल  में  विशेषकर  दो-तीन  जिलों  में  खतरनाक  स्थिति  पैदा  हो  गई  है  ।  नक्सलवादियों  द्वारा  बीरभम
 £

 दि  जिले में  220  निजी  लाइसेंस  वाली  बन्दूकें  छीन  ली  गई  हैं  बदंवान  जिले  में  अधिकाँश  आम  लोगों  तथा

 भू-स्वामियों को  बाध्य  किया  गया  है  कि  वे  अपनी  बन्दूकें  कुछ  उग्रवादी  राजनीतिक  दलों  को  दे  दें  ।  वह

 ऐसी  स्थिति  विद्यमान है  |

 बंगला देश  में  हो  रहे  काण्ड  को  देखते  हुए  इस  विधेयक  को  लाया  गया  है  ।  हम  अपने  उस  संकल्प

 के  प्रति  वचनबद्ध  जिसमें  हमने  बंगला  देश  को  प्रत्येक  प्रकार  की  सहायता  देने  का  वचन  दिया
 थ

 बलि  सीमा पार  करके  भारतीय  क्षेत्र  में  आ  रहे  हैं  तथा  इन्हें  भोजन  और  आश्रय  की  रत

 कुछ  बुद्धिमान व्यक्ति  भी  हैं  ।  वे
 प्रजातन्त्र  की

 माँग  कर  रहे  हैं  परन्तु  हमारे  देश  में  कुछ  एसे  तत्व

 हैं  तथा  कुछ  ऐसी
 शक्तियाँ हैं  जिन्हें  भारत  सरकार  का  वतमान  ढांचा  पसन्द  नहीं है  तथा  जिनकी

 प्रजातन्त्र में  आस्था  नहीं  है  और  जो  विदेशी  शक्तियों  की  सहायता  से  देश  का  ढांचा  बदलना  चाहते  हैं

 सरकार ने  ठीक  समय  पर  सही  निर्णय  किया  है  ।

 इस  अधिनियम  को  लाग  किए  जाने  पर  जिला  अतिरिक्त  जिला  मजिस्ट्रेटों  और

 पुलिस  आयुक्तों  ढारा  शक्तियों  का  प्रयोग  किया  जायेगा  ।  मंत्री  महोदय  को  यह  सुनिश्चित  करना

 चाहिये  कि  सरकार  इन  अधिकारियों को  ऐसे  अनुदेश  दें  जिनसे वे  इस  बात  को  ध्यान में  रखते  ए

 गमलों  का  निपटारा  करें  कि  कौन  से  मामले  वास्तविक  हैं  और  कोन  से  मामले  वास्तविक नहीं  हैं  ।  य

 एक  परामर्शदात्री समिति  की  भी  व्यवस्था  की  गई  है  ।  यह  नई  बात  है  यह  स्थायी  समिति  नहीं  है  ।

 वह  कार्यकारिणी के  अन्तगंत  ही  कार्य  करेगी  ।  मेरा  मन्तव्य है  कि  हमारी  एक  बलवती  सरकार  है  तथा

 उससे  इस  अधिनियम के  सदुपयोग  की  अपेक्षा  की  जाती  है  ।

 हमारे  देश  की  स्थिति को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  बात  का  कोई  नरन  ही  नहीं  है  कि  इस  fe Farrer

 कत  तुरन्त  पारित न  किया  जाये  ।  विदेशों में  गत  कुछ  वर्षों में  हुई  घटनाओं
 को

 ध्यान  में  रखते

 इसे  पारित  करना  आवश्यक  है
 ।

 ्

 भारत  में  आज  प्रजातन्त्र  इतनी  विकट  स्थिति  में  है  कि  इस  विधेयक  को  तुरन्त  पारित  किया
 जाना  चाहिए  और  तुरन्त  लागू  जाना  चाहिए

 मैंने  अन  भव  किया  है  कि  हमारे  tar  के  राजनीतिक  नेता  प्रजातन्त्र  के  लिए  केवल  ही  अवसरों

 पर  बोलते  हैं--एक  तो  चुनाव  के  समय  और  दूसरा  सदन  में  शपथ  ग्रहण  करते  समय  ।  सभी

 नीतिक  दलों को  संविधान के  सिद्धान्तों  पर  चलना  चाहिए

 कार्यक्रमों
 e

 ग

 eo

 तता  हूँ  कि  विकास

 के  माध्यम  से

 समाजवादी  ह... १थ-व्यवस्थ  द्वारा  समाजवाद  आयेगा

 सभापति  महोदय :  श्री  मारन  ॥ ७  दै
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 Statutor
 शर

 tion  re.  Maintenance  of  Inte
 curity

 Jyaistha  26,  1893  (Saka)
 Ordinai INCE ae  nd  Maintenance  of  Internal  Sec al urity छि

 श्री  स्रासोली  मारन  :  STAT,  AIST ote  oops  की
 चर्चा  सुनकर  कोई  इस  विचार

 भायति महोदय ी

 ह  ि

 ows  पूर्वी  बंगाल  से  शरशाधियों  का  भारी  संखया  ड अ्ाागमन

 Influx  of  Refugees  from  East  Benga

 सभापति  महोदय  अब  आधे  घंटे  की  चर्चा  होगी  ।  श्री  समर  गह  ।

 श्री  समर  गह
 :

 श्रीमन  जब  मैं  भाषण  देने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हुँ  तो  बंगला  देश

 से  आए  दररणाधिय  के  चेहरे  मेरी  आँखों  के  सामने  घम  गए  हैं  ।

 att  afaarat  पीठासीन  हुए
 द

 [  Shri  Sezhiyan  in  the

 ब

 श्री  पी०  के
 ०

 देव  )  :  यह  बड़ी  महत्वपूर्ण  चर्चा  है  पुनर्वास  मंत्री  को  यहाँ

 स्थित  होना  चाहिए  |

 श्री श्रटल  बिहारी  वाजपेयी  श्री  खाडिलकर  कहाँ  है

 : श्रम  श्ौर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बाल  गो
 वह  किसी  महत्वपूर्ण

 कायें  में  व्यस्त हैं  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी
 :  संसदीय  कार्य  से  अधिक  महत्वपूर्ण  कायें  कोई  नहीं  है

 ।  श्री

 खाडि  कर  को  यहाँ  उपस्थित  होना  चाहिए  |
 थ

 सभापति  महोदय  हमें  चर्चा  में  प्रदनों  का  उत्तर  देने  के  लिए  मंत्री  की  उपस्थिति  चाहिए

 वह  यहाँ  उपस्थित  हैं  ।  सभा  की  भावना  को  मंत्री  महोदय  तक  पहुंचा  दिया  जायेगा  ।

 श्री  समर  गह  मैं  यह  कह  रहा  था
 कि

 बंगला  देश  से  आए  हुए  कई  शरणाियों  के  सगे-सम्बन्धी

 बंग  ा  देश  में  ही  समाप्त  हो  गए  हैं
 ।

 शायद  मानव  इतिहास में  इसके  समान  कोई  दूसरा  उदाहरण  नहीं

 मिलेगा  जिससे  सम्पूर्ण  नैराइय  और  असीमित  विपत्ति  की  स्थिति  उत्पन्न  हुई  हो  ।  थ

 श्री  खाडिलकर
 ने

 कल  बंगला
 देश

 से  आए  शरणाधियों
 की

 संख्या  57  लाख  बताई  परन्तु  यह
 संख्या  गलत है  ।  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  द्वारा  दिए गए  वक्तव्य के

 अनुसार
 यह

 संख्या
 70

 थ

 *
 *3aTa  घंट  की  चर्चा  |

 Half-an-hour  discussion
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 16  1  1.  आंतरिक  सुरक्षा  बनाये  रखना  अध्यादेश  के  बारे  में  सांविधिक

 संकल्प  और  आंतरिक  सुरक्षा  बनाये  रखना  विधेयक
 एस

 बंगला देश  से  आए  लोग  किसी  प्राकृतिक  प्रकोप  के  शिकार  होकर  नहीं  आए  हैं  पाकिस्तान

 रकार  के  Geary H Gace F के  फलस्वरूप  ये  लोग  आश्रय  तथा  सुरक्षा  पाने  के  लिए  भारतीय सीमा  में  आ  रहे  हैं  ।

 सरकार  का  षड़यन्त्र  बंगला  देश  के  लोगों  को  मारना  नहीं  उनका  संहार  करना  नहीं  है

 अपितु  उसका  षड़यन्त्र  इन  लोगों  को  अपने  देश  से  निकाल  कर  भारतीय  क्षेत्र  में  हमारी  सुरक्षा  को

 समाप्त  हमारी  अर्थ-व्यवस्था को  अस्त-व्यस्त  हमारे  सामाजिक-आथिक जीवन  को  अव्यव

 स्थित  साम्प्रदायिक  तनाव  पैदा  करना  और  देश  के  लिए  एक  विकट  समस्या  खड़ी  कर  देना  है  |

 ये  70  लाख  शरणार्थी  बंगला  देश  से  यहाँ  अपने  आप  नहीं  आए  हैं  ।  उन्हें  भारत  आने  के  लिए

 विवश  किया  गया  है  ।  क्या  यह  पाकिस्तान  द्वारा  छद्म  रूप  से  हमारे  देश  पर  आक्रमण  नहीं है  ?  यदि

 यही  बात  है  तो  फिर  सरकार  को  याद  रखना  चाहिए  कि  हम  बंगला  देश  से  आए  इन  शरणार्थियों की

 समस्या  का  हल  उनको  केवल  आश्रय  देकर  नहीं  कर  सकते  हैं  मानवता  के  नाते  हम  उनको  अस्थायी

 रूप  से  आश्य  तो  दे  सकते  हैं  परन्तु  राजनीतिक  समस्या  जो  इन  लाखों  लोगों  को  उखाड़  फेंकने  का

 मख्य  कारण  दढ़  राजनीतिक  निश्चय  तथा  कठोर  कार्यवाही  से  सामना  किया  जाना  चाहिए  ।

 प्रधान  मंत्री  ने  इस  सम्बन्ध  में  अच्छे-अच्छे  तथा  दब्दों  का  प्रयोग  किया  ।  लेकि

 केवल  शब्द  ही  पर्याप्त नहीं  जब  तक  उन  शब्दों  का  हम  e  निश्चय  होकर  अनसरण  नहीं  करते  हैं

 और  उन  पर  कार्यवाही  नहीं  करते  तब  तक  उनका  कोई  अर्थ  नहीं  है  ।
 क

 मैं  सरकार  को  याद  दिलाना  चाहता  हूँ  कि  श्री  खाडिलिकर  ने  यहाँ  उपस्थित  होने  का

 उप-मंत्री पर  डाल  दिया  सभा  में  जब  इतनी  महत्वपूर्ण  चर्चा  हो  रही  है  और  वह  यहाँ
 दु

 >
 तो  इससे  स्पष्ट  है  कि  सरकार  इस  स्थिति  को  नहीं  ले  रही  है  ।

 केव उप-मंत्री  महोदय  ने  वक्तव्य  दिया  है  कि  बंगला  देश  से  आए  शरणार्थियों  को  यहाँ

 महीने तक  ही  रखा  जायेगा  ।  उन्होंने जो  यह  हिसाब  लगाया  उसका  क्या  आधार  है  ।  यह  तो
 क

 बी  द्वारा  की  गई  भविष्यवाणी के  समान  है  ।

 द  ऐसी  स्थिति  में  जब  सारे  विश्व  से  लोग
 आ

 रहे  श्रम  मंत्री  ने  पद्चिम  त्रिपुरा  अथवा
 किसी  अन्य  क्षेत्र  का  दौरा  नहीं  किया  ।  न

 ही  उप-मंत्री  ने  इन  शरणार्थी  क्षेत्रों  का  दौरा  किया  है  ।

 श्री  के०  एन०  तिवारी  प्रधान  मंत्री  वहाँ  गई  थीं  ।

 श्री  समर  गह  जब  उन्होंने  कहा  कि  शरणार्थियों को  छः  महीने ही  रहने  दिया  जायेगा  तो

 उन्हें  अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  कहे  गए  शब्द  याद  जब  उन्होंने  कहा  था  कि  ह  आप  वाकई  यकीन

 करते
 हैं  कि  वे  वापस  चले  जायेंगे

 ?”
 सरकार  केवल  शब्दों  का

 ही
 प्रयोग  करती  कोई  कार्यवाही  नहीं

 क  ती  है  ।

 किसी ह  ee  न

 की  जनता
 में

 विश्वास  पे
 आका  >  रारणार्थी a राज्य  रमें और  न  ही  भारट  जूच  ला  देवा  वापस

 चले  जायेंगे  ।
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 Statutory  Resolu ution tion  re.  Maintenance  of  Internal  Securi  June  16,  1971
 Or  dinance  810

 क अचल क इ « अप इव 4111 फकशि(टाधाएट
 of  Internal  Secur  Bill

 गण

 ee  ee  en  संयुक्त

 राष्ट  संघ  का  दल  जब  बंगला  देश  के  शरणार्धियों  के  पास  आया  तो  उस  समय  मेघालय  सरकार  ने

 का  अत्यधिक अहित  किया  ।  उन्होंने  पुरुषों  और  स्त्रियों  के  साथ  दुर्व्यवहार  किया  ।  शरणार्थियों के  स्
 थ

 कैदी  जैसा  व्यवहार  किया  जाता  है  6,000  दरणा्ियों  को  घोर  निराशा  के  कारण  सुनामगंज-सिलह

 थ
 क्षेत्र  में  वापस  जाना  पड़ा  ।  प्रधान  मंत्री  मेघालय  का  दौरा  करने  गई  थीं  ।  मेघालय  की  स्थिति  के  बारे

 में  क्या  सूचना दी  है  ।  उप-मंत्री  को  चाहिए  कि  स्थिति  के  बारे  में  सदन  को  अवगत  करायें  ।

 यदि  सरकार  वास्तव  में  बंगला  देश  के  शरणा्धियों  को  उनके  अपने  देश  में  भेजने  के  बारे  में

 गंभार  तो  उन्हें  विभिन्न  राज्यों  में  भेजना  पूर्णतया  गलत  है
 ।

 उन्हें  पक्चिम  आसाम

 7
 और  मेघालय  में  रखा  जाना  चाहिए  ।  परन्तु sea  प्रबन्ध और  gta  के  बारे  में  है  ।  यदि  केन्द्रीय

 सरकार  वित्त  पूति  और  प्रबन्ध  का  आइवासन  दे  सकती  है  तो  सीमावर्ती  राज्यों  के  आन्तरिक  क्षेत्रों  में

 शिविर  लगाए  जा  सकते  ऐसा  मैं  इसलिए  कहता  हूँ  कि  शरणाधियों  में  बंगला  देश  की  भावना  को

 जीवित रखना  चाहिए  ।  जब  तक  यह  नहीं  किया  जाता  तब  तक  उन्हें  बंगला  देश  की  स्थिति  में  मौलिक

 परिवर्तन के  बाद  भी  वापस  भेजना  संभव  न  होगा

 पश्चिम  बंगाल  के  मख्य  मंत्री  ने  यह  वक्तव्य  दिया  है  कि  लगभग  25  लाख  शरणार्थियों व

 आश्रयਂ  देने  में  वे  समर्थ  नहीं  इसके  साथ  ही  साथ  मंत्री  महोदय  ने  यह  बताया  है  कि  जो  लोग  शिविरों

 में  नहीं  होंगे  उन्हें  राशन  नहीं  दिया  जायगा  ।  कसा  विरोधाभास है  ?  विडम्बना है  ?  रादान  सभी

 दरणा्थियों को  दिया  जाना  चाहे  वे  शिविरों  में  रह  रहे  अथवा  अपने  सम्बन्धियों के  पास

 या  वक्षों  की  छाया  में  अथवा  खुले  आकाश  के  नीचे  हों  ।

 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  ये  शरणार्थी  अपना  सब  कुछ  बंगला  देश  में  ही  छोड़कर  आए  हैं  ।  ये

 होग  यहाँ  केवल  अपने  शरीर  का  पिंजर  मात्र  ही  लेकर  आये  हैं  उनके  पास  अपना  शरीर  ढंकने  के  प्

 पड़े  तक  नहीं हैं  सरकार  ने  भी  उन्हें  कुछ  नहीं  दिया  है  ।  इनको  कुछ  नकद  भत्ता  मिलना  हिए

 जससे  ये  लोग  पहनने  के  लिए  बस्त्र  और  सोने  के  लिए  बिस्तर  आदि  खरीद  सकें  |

 बंगला  देश  से  आने  वाले  शरणार्थी  अधिकाँश  यवक  और  युवतियाँ हैं  क्योंकि  वहाँ  इनका  जीव

 खतरे  में  है  इनको  भर्ती  कयों  नहीं  किया गया  है  ?  उन्हें  अपनी  रसोई  का  प्रबन्ध  करने  सफाई  तथा  अन्य

 बातों  का  ध्यान  रखने  और  अपना  बनाने  का  अवसर  दिया  जाना  चाहिए  जिससे  उनके  मन
 में

 बंगला  देश  की  भावना जागृत  रहे  ।  सारे  शिविरों  में  बंगला  देश  का  एक  क्रांतिकारी  नेता  होना  atfa

 जिससे  वहाँ  पर  रह  रहे  शरणार्थियों  में  बंगला  देश  की  भावना  और  विचारधारा जागत  रह  सके  |

 अन्तर्राष्ट्रीय  सहायता  नकदी  में
 न

 देकर  केवल  वस्तुओं  के  रूप  में  दी  जानी  चाहिए  ।

 एम्बूलेंस  नलकपों के औजार के  सुखे  sa-

 दवाइयों  आदि  की  सप्लाई  करने  में  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।

 af  सरकार
 इस  और  अभूतपूर्व  समस्या  को  तुरन्त  हल  करना  चाहती है  तो

 लागत  तार  हो

 ए
 किया  चाहिए

 अ और  वह  राज्य  मंत्री
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 आंतरिक  सुरक्षा  बनाये  रखना  अध्यादेश  के  बारे  में  सांविधिक

 oe  संकल्प  और  आंतरिक  सुरक्षा  बनाये  रखना  विधेयक
 उ

 अथवा  मंत्री  की  अध्यक्षता  में  रखा  जाना  जिसका  कार्यालय  कलकत्ता  में  हो  ताकि

 दय  स्थल  पर  ही  अपना  fy  दे  सकें  ।  aa

 a

 ा दे  जावक

 बगल

 oa,  eee
 मारे  में  भी  आयेगा  तब  सरकार  ने  संसद  सदस्यों  का  कोई  शिष्टमण्डल  क्षेत्रों  में  नहीं

 i
 |,  जिससे  कि  वे  सब  चीजें  अपनी  आँखों  से  देख  सकें  ।  अतः  सरकार  को  संसद  सदस्यों  का  एकਂ

 ण्डल  बनाकर  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  भेजना  चाहिए  जिससे  वे  इस  जटिल  समस्या  का  हल  करने  सरक

 की  सहायता कर  सकें  ।

 यदि  सरकार  इस  सारी  राष्ट्रीय  समस्या  को  पक्षपातपूर्ण  ढंग  से  नहीं  हल  करना  चाहती
 तो

 उसे

 विलम्ब  एक  शरणार्थी  परिषद  का  गठन  करना  चाहिए  जिसके  दोनों  सदस्य  सत्तारूढ़  दल  एवं
 1

 विरोधी क्ष
 के  हों

 और
 इस  परिषद  के  अध्यक्ष  पुनर्वास  मंत्री  हों  ।

 श्री  पी०  के०  देव  )  दारणार्थी  बहुत  अधिक  संख्या  में  यहाँ
 आ

 रहे
 सरकार

 के  बड़े-बड़े  वक्तव्यों  से  हम  तंग  आ  गए  हैं  ।  कल  ही  प्रधान  मंत्री  ने  राज्य  सभा  में  वक्तव्य  दिया  था  कि

 सरकार  शरणार्थी  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  हर  मसीबत  का  सामना  करने  के  लिए  तेयार  है  ।  परन्तु

 इस  समस्या  को  किस  प्रकार हल  किया  जायेगा  ।  यदि  उन्हें  वापस  मेजना  है  तो  कया  बंगला  देश  में  ऐसी

 स्थिति हो  गई  है  जिससे  कि  थे  वहाँ  वापस  जा  सकें
 ?

 और  यदि  इन्हें  वापस  भेजना  है  तो  इनको  अन्य

 द  क्षेत्रों  में  क्यों  भेजा  जा  रहा  है
 ?

 aet  भी  कानन  और  व्यवस्था  तथा  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  अनेक  प्रकार  की

 समस्या  हैं
 ।

 इनके  साथ  अनेक  जासूस
 आ

 गए  हैं
 ।

 यदि  सरकार  बल
 परीक्षण

 करने  को  तैयार

 है  तो  फिर  विलम्ब  कयों  किया  जा  रहा  है  ।  मंत्री  महोदय  इस  समस्या  को  अविलम्ब  हल  करने  के  लिए

 थ  स्पष्ट  वक्तव्य  द  |

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior)  It  seems  that  instead  of  taking  any  decisic  on

 The  15 the  problems  concerning  our  own  country  we  are  looking  towards  other  countries

 heavy  influx  of  refugees  from  Bangla  Desh  and  our  Ministers  are  going  abroad  for  arousing
 110  openion  While  it  is  difficult  to  gauge  the  world  openion  that  will  be  built,  it  is  clear

 that  Government  has  not  been  able  to  arrive  at  any  firm  decision

 Government  have  mis-calculated  the  number  of  evacuees  from  Bangla  De

 which  has  resulted  in  mismanagement.  Government  have  failed  in  its  efforts  in  making  proper

 arrangements  for  Bangla  Desh  evacuees  who  are  facing  countless  difficulties

 The  other  day,  the  hon.  Minister  made  a  statement  in  this  House  that  Gove  ment

 in  ended  to  disperse  25  lakhs  evacuees  from  Border  states,  but  next  a  Government  spokesman

 This  establishes  that  there  is  no  coordination  in  the  M  istry decl  red  this  figure  incorrect.

 Ge  v2tnment  should  state  the  number  of  evacuees  to  be  dispersed  and  by  what  time  th  y  would

 bz  dispersed  and  what  arrangements  have  been  made  for  this  purpose.

 2parate  Ministry  dealing  with  these  refugees  should  be  imm
 legiately  set  up  with  a

 et  Minister  for  dealing  with  this  pr
 10018],

 hI
 separate  cabl
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 Statutory  Resolution  re.  Maintenance  of  Internal  Security
 Ordinanc:  and  Maintenanceof  Internal

 Security
 Bill

 Jyaistha
 26,  1893

 (Saka)

 नी आ 7  श्री  ज्योतिमंय बसु
 :

 यह  स्थिति  ee  के.विभाजन के  समय  से  ही

 रही  है  ।  यह  केन्द्रीय  सरकार  की  जिम्मेदारी  है  और  वह  इस  जिम्मेदारी  से  बच  नहीं  सकती  |

 यदि  सीमान्त  क्षेत्र  को  जाकर  देखा  जाए  तो  वहाँ की  ददा  देखकर  सहृदय  व्यक्ति  का  हृदय

 चीत्कार करने  लगेगा  ।  सरकार  ने  आधे  शरणार्थियों  के  लिए  भी  ठीक  से  प्रबन्ध  नहीं  किए  हैं  वे  बहुत

 ही  दयनीय ददा  में  हैं  ।

 बार-बार  विद्व  के  सामने  कहा  जाता  है  कि  प्रधान  मंत्री  ने  स्पष्टरूप  से  यह  आइ्वासन  दिया  है
 कि

 बंगला  देदा  के  प्रत्येक  शरणार्थी
 को

 यहाँ  आने
 की

 अनुमति  दी  जायेंगी
 ।  मेघालय

 में  बंगला  देश  के

 शरणाधियों को  आने  नहीं  दिया  अपितु  अपराधी  और  समाजविरोधी तत्व  वहाँ  सक्रिय  हो  गए

 हैं  और  इनके  साथ  अत्याचार  और  बलात्कार  करने  के  समाचार  आए  हैं  ।  मेघालय अथवा  आसाम  की

 सरकारों  ने  गोपनीय  परिपत्र  परिचालित  किए  हैं  कि  इन  शरणार्थियों को  नहीं  ava  दिया  जाए

 जिसके  आधार  पर  इन्हें वहाँ  रुकने  नहीं  दिया  जाता  और  उनके  साथ  अत्याचार  होता  है  ।  क्या

 सरकार  के  पास  ऐसा  कोई  परिपत्र है  ?  यदि हाँ  तो  उसका  वष्य-विषय क्या  है  ?  यदि  तो  किस

 अधिकार से  वे  ऐसा
 कायें

 कर  रहे  हैं
 ?

 माननीय  प्रधान  मंत्री  पूर्वी  क्षेत्रों
 के  दौरे पर  गई  थी  ।

 क्या

 वह  शिलाँग भी  गई  थी  ?  यदि  नहीं  गई  थी  तो  इसके  क्या  कारण  जबकि  वहाँ से  बड़े  क्षोभपूर्ण

 समाचार आए  हैं  ।

 डा०  रोनेन  सेन  सरकार  शरणार्थियों  के  जीवन  से  खेल  रही  है  ।  भारत

 me  शरणाधथियों  की  वास्तविक  संख्या  का  ठीक  पता  नहीं  है  और  इस  सम्बन्ध  में  परस्पर  विरोध

 समाचार हैं  ।  कुछ  ऐसे  तंथ्य  हमारे  पास  हैं  कि  लगभग  50
 प्रतिशत  शरंणा्ियों

 का  पंजीकरण ही  al

 हुआ  सरकार ने  इनकी  वास्तविक  संख्या
 का

 अनुमान  लगाने  के  लिए  क्या  प्रक्रिया  अपनाई  है

 क्या  पश्चिम  बंगाल  के  लगभग  समस्त  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  इस  आशय  के  समाचार  सच

 हैं  कि  वास्तव में  25  प्रतिदात  शरणार्थियों  को  भी  पंजीकृत  नहीं  fear  जाता  और  सरकार से  केवल

 पंजीकृत  व्यक्तियों  को  ही  भोजन  की  सामग्री  धन  मिलता  है  ।

 7  कया  सीमावर्ती  क्षेत्रों  से  हटाये  जाने  वाले  शरणार्थियों  की  वास्तविकसंख्या  25  लाख  है
 8  लाख

 ।  सरकार  को  यह  बात  स्पष्ट  करनी  चाहिए  यदि  इनकी  संख्या  8  लाख भी  है  तो  सरकार  ने

 ननको  ले  जाने  के  लिए  क्या  प्रबन्ध  किए  हैं  ।

 ह
 समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  समाचारों  के  अनुसार  8  लाख  व्यक्तियों  के  अन्य  स्थानों  प  र  भेजने मेजने

 fey  और  रूस  के  विमानों  की  सहायता  सहित  लगमग  6  महीने  अतः  ra

 परिवहन  के  लिए  क्या  प्रबन्ध  किए  हैं
 ?

 कया  सरकार  ने  यह  भी  अनुमान  लगाया  है
 कि

 आगामी  5  या  6
 महीनों  में  कितने  व्यक्ति  बंगला  देश  वापस  जा  सकेंगे  ।

 श्रम
 श्रौर  पुनर्वास

 मंत्रालय
 में

 उप-मंत्री
 बालगोविन्द

 :  थियों  की  समस्या

 एक
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 16  1971  आंतरिक  सुरक्षा  बनाये  रखना  अध्यादेश  के  बारे  में  सांरि  घिक
 i

 क

 वघेयक

 है  तो  मेरी  समझ  वे
 कुछ  सीमा  तक  ठीक  मी  हैं

 ।
 परन्तु  बया  भारत  के  अतिरिक्त  विशव  में  अन्य  कोई

 एसा  जहाँ  इस  प्रकार  इतनी  भारी  संख्या  में  शरणार्थी  आए  हों  ?

 क

 द  att  ज्योतिर्मय बसु  :  इसके  लिए  इनका  अपना  दल  जिम्मेदार  है  ।
 द  ्

 att  बालमोविन्द  वर्मा  किसी  वस्तु  को  व्यवहार  में  लाने  की  अपेक्षा  उसकी  आलोचना  करना

 ः
 सहज  होता  है  ।  इसके  लिए  जहाँ  तक  मैं  समझता  हूं  विपक्ष  के  नेता  और  माननीय  सदस्य  बराबर  के  जिम्मे

 |  उनका  भी  देश  के  प्रति  कुछ  कत्तव्य  है  |  मुझे  आशा  है  कि  वे  इस  समस्या  को  सुलझाने  में  हमें

 सहयोग  देंगे  |  यह  बहुत  ही  जटिल  समस्या  है  और  इसको  सुलझाने  में  हम  सबको  पुर्ण  सहयोग  देना  चाहि

 लोगों  का  चरित्रबल  ऊंचा  बनाएं  रखने  के  लिए  सहयोग  की  आवश्यकता  होती  है  ।  केवल  कुछ  दब्द  कहने

 मात्र  से  राष्ट्र  के  प्रति  जिम्मेदारी  नहीं  निभाई  जा  ती

 श्रीसमर Te  मंत्री  महोदय  ने  हमारे  सहयोग  की  माँगें  की  है  ।  उन्होंने  हमसे  कौन-सा  सह

 माँगा  है  जो  हमने  देने  सें  इनकार  feat  है  ।  यह  विपक्षी  नेताओं  पेर  आक्षेप  लगाना  है  कि  वे  शरणार्थीयों

 के  मामले  में  सहयोग  नहीं  दे  रहे  हैं  ।  मंत्री  महोदय  को  यह  बताना  चाहिए  कि  वे  किस  प्रकार  का  विशिष्ट

 सहयोग  चाहते  हैं  ।

 श्री  बालगोविंन्द  जो  कुछ  आँकड़े  विपक्ष  की  ओर  से  दिए  गए  वे  सही  नहीं हैं  ।  सरक

 की  ओर  से  दिए  गए  आँकड़े  सही  माने  जाने  चाहिए  क्योंकि  वे  राज्य  सरकारों  द्वारा  दिए  गए  होते  हैं  ।

 इस  मास  की
 14  तारीख  पश्चिम  बंगाल  में  43,90,101  दरणार्थी थे  ।  राज्यवार  वर्तमान  आँकड़े

 आसाम  मेघालय  पूरा a
 प्रकार हैं  :  बंगांल

 9,55,264;  बिहार  4,857  कुल  मिलाकर  57,91,855  शरणार्थी हैं  ।  ये  आँकड़े सही  हैं  और  हीं

 र  भरोसा करना  क्योंकि  ये  राज्य  सरकारों  द्वारा  भेजे  गये  हैं  ।

 श्री  समर  गह  इनमें  उन  व्यक्तियों  को  नहीं  किया  गया  है  जिन्होंन  सरकारी  दि

 हर  अपने  रिश्तेदारों  आदि  के  घरों  में  दारण  ली  हैं  ।

 श्री  बालगोविन्द वर्मा  :  ये  सरकार  के  पंजीकृत  आँकड़े  हैं  जिनमें  वे  सब  व्यक्ति  शामिल  हैं

 जो  शिविरों  में  और  दिविरों  के  बाहर  हैं  ।  शिविरों  में  36,58,337  और  शिविरों  के  बाहर

 21,  33,818  शरणार्थी  कुल  मिलाकर  इनकी  संख्या  57,  1,855 है
 |

 यह  कहा  गया है  वि

 भाँकड़ों  को
 कम  बताया गया  है  और  कुछ  लोगों को  पंजीकृत नहीं  किया  गया  है  ।  हो  सकता है  कि  कु

 लोगों  का  पंजीकरण ना  हुआ  हो  क्योंकि  135  मील  लम्बी  सीमा है
 जो  खुली हुई  है  और  सब  ओर से

 व्यक्ति  सीमा  पार  करके  यहाँ  आ  रहे  हैं  ।  एसी  स्थिति में  प्रत्येक  व्यक्ति  का  पंजीकरण करना  पूर्णतया

 असम्भव है  |

 यह  आरोप  लगाया  गया  है  कि  बंगला  देश  में  हो  रहे  नरसंहार  को  हमने  रोका  नहीं  ।  हम  किसी

 facet  सरकार  के  उस  कार्य  में  कैसे  हस्तक्षेप  कर  सकते  हैं  जो  वह  अपनी  में
 कर
 नक

 जो

 कुछ  हम  कर  सकते  थे  हमन ेकिया ।  fara  जनमत  जागत  करन  करते रहे  हैं  ।  हमने
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 Stat  ory  Resolution  re.  Maintenance  of  Internal
 ur

 ity  June  16,  1971
 Ordit  ance  and  Maintenance  of  Internal  Secui  ify  ill

 ee

 fad  थों
 में  लोगों  को  भेजा  है  और  अपनी  शक्ति के  अनुसार  हम  वह  हर  संभव  प्रयास  रते  रहे  जिससे

 पाकिस्तान
 सरकार  ठीक  माग  पर  आ  जाए  ।

 हम  अनभव  कर  रहे  हैं  कि  अब  उचित  समय  आ  गया है  सराय  ती  w ATTATT

 गत  होंगी  और  वह  पाकिस्तान  पर  दबाव  डालेगा  जिससे  राजनीतिक  समझौता  हो  जाए  और  लोग

 रक्षित  सम्मानपूर्वक  और  पूर्ण  सन्तोष  के  साथ  अपनी  मातृभूमि  को  वापस  चले  जाएं  |
 द

 श्री  समर  18:  राजनीतिक  समझौता  क्यों
 ?

 यह  तो  बंगला  देश  की  पीठ  में  छूरा  घोंप

 मान  होगी
 ।

 वापस  जाने  दो  और  मरने  परन्तु  राजनीतिक समझौते  की  बात
 मत  करो

 पाकिस्तानी सेना  वहाँ  से  वापस  जाना  ही  इस  समस्या  का  एकमात्र  राजनीतिक  हल  है  |

 श्री  बालगोविन्द वर्मा  हमें  विश्वास है  कि  6  महीने  की  ठीक  अवधि  है  जिसमें  स्थिति
 सामान्य

 ी  जायेगी
 मैं  सदन

 को  आश्वस्त
 करता  हूँ  कि  सरकार  शरणार्थियों  का  सदा  के  लिए  पालन  नहीं

 करेगी

 और
 जैसा  कि  प्रधान  मंत्री  ने  अनेक  बार  कहा  है  कि  हमें  उचित  समय  पर  ही  उचित  कार्येवाही  करने

 रा  अधिक।र है  ।  मैं  समझता  हूँ  कि  सदस्यों  के  मन  में  इस  सम्बन्ध  में  किसी
 प्रकार

 की  आशांव

 नहीं  रहनी  चाहिए

 जहाँ  तक  दारणाधियों को  राशन  बाँटने की  बात  यह  कार्य  राज्य  सरकारों  द्वारा
 किया

 रहा है  |  हम
 तो

 राज्य  सरकारों  को  अग्रिम  देते  और  इसकी  व्यवस्था  करने  के  लिए  सारी  जिम्मेदार्र

 ज्य  सरकारों की  है  ।  दो  या  तीन  दिन  की  ही  बात  है  जब  इस  मामले  में  कुछ  कमियों  की  ओर

 दिलाया गया  था  ।  हमने  राज्य  सरकारों  से  सरकारी  निदेशों  का  कठोरता  से  पालन  करने

 है  और  यह  भी  कहा  है  कि  वे  यह  सुनिश्चित  करें  कि  निर्धारित राशन  की  मात्रा  में
 कमी

 न  की

 एए  ।  उन्ह  400  ग्राम  300  ग्राम  सब्जियाँ और  100  ग्राम  दाल  दी  जाती  है  ।  ्

 श्री  ज्योतिमंय ag:  ये  सदन  को  धोखा  दे  रहे  हैं  थ

 श्री
 बालगोविन्द

 वर्मा  :  मैं  सदन  को  धोखा  नहीं  दे  रहा  हूँ  ।  उनको मिट्टी का
 वनस्पति

 र
 नमक  भी  दिया  जाता  है  ।

 थ  वि

 श्री  समर  गह  या  तो  मंत्री  महोदय  को  गलतफहमी  है  या  मुझे  ।  उन्हें  च

 आलुओं  के  अतिरिक्त  और  कुछ  नहीं  मिलता  है  ।

 श्री  बालगोविन्द वर्मा  मैं  कई  बार  कह  चुका  हूं  कि  यह  राज्य  सरकारों  oes

 हम  नए  गय

 ि

 वे  मानन
 नीय

 सदस्य  ने  जो  कुछ  कहा  है  हम

 राज्य  सरकार  को  इसकी  जानकारी  देंगे

 श्री  बसु  :  यहाँ  व्यवस्था क

 1.0  मिलेगा
 ।
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 1893  (ae  आंतरिक  सुरक्षा  बनाये  रखना  अध्यादेश  के  बारे  में

 सांविधिक

 ह  eo
 सकल्प  और  आंतरिक  सुरक्षा  बनाये  रखना

 विधेयक —  आका  तव
 ्

 सभापति  महोदय  :  यह  व्यवस्था नहीं  है  ।  इसका  उत्तर  देने  के  लिए  मंत्री  महोदय  को

 य  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 att  बालगोविन्द वर्मा  शिविरों  के  प्रबन्ध  के  बारे  में  कहा  गया  है  ।  जहाँ  तक  सामदायिक
 ह
 रसोईघरों का  सम्बन्ध  है  इनका  कार्य  तो  स्वयं  दरणाधियों को  ही  सौंपा  जाना  चाहिए  ।  शरणाधियों  को

 यथा  सम्भव  राहत  कार्यों  में  लगाया  जा  रहा है  ।  वे  स्वेच्छा  से  या  दैनिक  मजदूरी  पर  काम  करते  हैं

 जहाँ  सम्भव होता  है  खाना  बनाने पर  भी  लगाया  जाता है  परन्तु  अधिकाँश कच्चा  राशन  लेना

 और  स्वयं  पकाना  अधिक  पसन्द  करते  हैं  हम  उनकी  भावनाओं  को  चोट  पहुंचाना  नहीं  चाहते  ।  य्

 वे  पका  हुआ  खाना  नहीं  लेना  चाहते  तो  हम  उन्हें  मजबूर  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  कभी  वे  भी  भारत  के

 अंग थे  ।  एक  दिविर में  मैंने  स्वयं  को  इन्धन  बंटते  देखा है  ।  वैसे  इस  बात  पर  ध्यान दिय

 जायेगा

 >
 बताया  गया  है  कि  अधिकाँश  अन्तर्राष्ट्रीय  सहायता  वस्तुओं  के  रूप में  मिल  रही  है  ।  द

 हायता  वस्तुओं  के  रूप  में  भी  मिले  तो  हम  उसे  लेने  से  कैसे  इनकार  कर  सकते  हैं  कुछ  सहायता ध

 पमेंभी मिल  रही  अभी तक  हमें  30  करोड़  रुपये  के  मलय  की  अन्तर्राष्ट्रीय  सहायता  मिली  है  ।

 जिसमें  लगभग  एक  करोड़  रुपया  नकद  है  जो  अनेक  अन्तर्राष्ट्रीय  संगठनों  ने  दिया  है  ।

 हमें  उन  दारणाधियों  की  भी  चिन्ता  है  जो  शिविरों  से  बाहर  अपने  सम्बन्धियों  के  साथ  रह  रहे

 हैं  और  इनको  भी  वही  सुविधाएँ  दी  जायेंगी  ।  जहाँ  तक  संसदीय  शिष्टमण्डल  का  सम्बन्ध  हम  के

 नहीं  हैं  और  इस  मामले  पर  विचार  किया  जायेगा  |

 yay  की  वापसी और  उनकी  समस्या  के  समाधान  के  बारे  में  प्रदन किए  गए  हैं  =

 सम्बन्ध में  मैं  बता  देना  चाहता  हूँ  कि  हम  अपने  कत्तव्य  के  प्रति  पूणतया  जागरूक  हैं  जब  हमने  अपने

 आप  यह जिम्मेदारी  अपने  कन्धों  पर  ली  है  तो  हम  इसको  निभाना  भी  जानते  हैं  हम  यह  भी  देख

 कि  क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  हमारे  प्रस्तावों  पर  ध्यान  दे  रहा  है  और  इस  सम्बन्ध  में  यदि  कुछ

 नहीं  हुआ  तो  हम  यह  देखेंगे  कि  हम  क्या
 कर

 सकते  हैं  जब  हम  एक  बार  लोकतन्त्र और  अन्य

 धाराओं  के  प्रति  वचनबद्ध  हैं  तो  हम  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  इन  विचारधाराओं  को  ऊंचा  रखा  जाए  ॥

 जहाँ  तक  शरणार्थियों  के  वापस  जाने  का  सम्बन्ध  है  किसी  को  भी  एक  क्षण  मात्र  के  लिए य

 नहीं  सोचना  चाहिए  कि  ये  शरणार्थी  हमारे  ऊपर  स्थायी भार  बन  जायेंगे  ।  वह  वापस  जायेंगे  ।  इ

 बारे  में  तनिक  भी  शंका  की  बात  नहीं  है
 ।

 हमें  अपने  लोगों और  अपनी  सरकार  में  पूर्ण  विश्वास  है
 आर

 हम  यह  जानते  हैं  कि  हम  इस  कार्य  को  अवद्य
 |

 सभापति  महोदय  55  मिनट  हो  गए  हैं  कृपया  आप  5  मिनट  में  अपना  भाषण  स

 कर द  ।  अच्छा  होगा  यदि  आप  सब  प्रदनों  को  देखकर  उनके  उत्तर  सभा  पटल  पर  रख  दें  |
 ्

 श्री  वर्मा  जहाँ  तक  शरणाधियों की  जाँच  पड़ताल  करने  का  मामला  भारत

 सरकार ने  राज्य  सरकार को  अनुदेश  जारी  कर  दिए  हैं  कि  भारत  में  आने  वाले  प्रत्येक  णार्थी की  जाँच

 पड़ताल की  जाए  |
 इस  बारे  में  कार्यवाही

 की
 जा  रही
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 Ordinance

 a ; Statutory  re.  Maintenance  of  Internal
 Security ani  Maintenance  of  Interral  Security  Bi

 Syaistha  26,  1893  (Saka)

 ्

 की  रिपोर्ट  का  सम्बन्ध  मैंने  FATAA-ATHTL  को  लिख  दिया  वहां जहाँ  तक  मेघालय

 तर  मिलने  के  उपरान्त  ही  कोई  की  जायेगी  ।

 क
 कहा  गया  है  कि  हमने  दारणाधियों  के  भारी  संख्या  में  आने  की  सम्भावना  का  अनुमान  नह डी

 लग क
 यह | ह  ।  मैं  समझता  हूँ  कि  किसी  व्यक्ति  को  भविष्य  में  घटने  वाली  घटनाओं  का  पता  नहीं  ह

 नहीं  जानते  थे  कि  स्थिति इस  सीमा  तक  पहुँच  जायेगी  ।  हमें  50  लाख  शरणाधियों  के  आने  की  अ  शा

 र्थ  पर  sitar  गरि  wae  न  होने के  कारण  ये  लोग  भारत  में  आ  रहे  हैं  ।  इनको  शर

 ने  के  सिवाय  हमारे  पास  और  कोई  चारा  नहीं  है  ।

 समाचार  पत्रों  में  समाचार  प्रकाशित  हुए  हैं  कि  फुछ  सदस्यों  को  उन  शिविरों  की  संख्या  के

 - gq  रे  में  भ्रान्ति  हो  गई  जिनकी  हम  स्थापना  करने जा  रहे  हैं  ।  और  शरणाधियों की  संख्या  के  बारे

 भी  भ्रान्ति हो  गई  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  हम  25  लाख  शरणा्थियों को  बसाने  के  लिए

 ः  0
 बड़े  दिविर  स्थापित  करने  जा  रहे  हैं

 ।
 पश्चिम  बंगाल  और  त्रिपुरा  के  कुछ  क्षेत्रों  में  शरणार्थी  बहुत

 धक संख्या में  हैं  ।  वहाँ  बरणाधियों
 की

 संख्या
 कम

 करने  के  लिए  हम  पश्चिम  आसाम

 उड़ीसा  और  उत्तर  प्रदेश  में  बड़े-बड़े  50  ठिविर  स्थापित  करने  जा  रहे  हैं

 सभापति  महोदय
 :

 जिन  seat  का  मंत्री  महोदय  ने  उत्तर  नहीं  दिया  है  उनके  सम्बन्ध  में

 थ
 एक  ्रक्तव्य  तैयार  कर  सभा  पटल  पर  रख  देंगे  ।  अब  सभा  की  कार्यवाही  स्थगित  होती  है  ।

 इसके  पश्चात लोक सभा गरुवार लोक  सभा  WATT  17  1971 के  11  aa  तक  के  लिए
 a

 The  Lok  Sab!  n  adjourne  Eleven  of  on  Thursday,  the  th  June,  1971
 ट
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